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 आसाम  और  मेघालय  कें  बी a व्य  frataat  Dispute  over  ownership  of

 Border  Villages  between
 गांवों  स्वामित्व  के  बारे  में  विवाद  थ  1-8 Assam  and  Meghalaya
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 717  गुजरात  में  पांचवीं  योजना  में  गहन
 tensive  Industrialisation

 गहन  in  Gujarat  in  Fifth  Plan  13-15
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 अल्प  सचमा  प्रदन  ड  NOTICE  QUESTION

 Ao  Ao  प्र०  सख्या
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 9.  कलकत्ता  और  बम्बई  के  मेट्रो  सिनेमाघरों  Taking  over  Metro  Cinemas  in

 का  सरकार  द्वारा  अपने  साथ  में  लिया
 Calcutta  and  Bomb
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 seat  के  लिखित  उत्तर  WRIT]  छाप
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  STo  सख्या
 S. Q.  Nes.

 709  राष्टीय  उत्पादकता  परिषद  द्वारा  Stu  yonF  1  Consumpticn  by

 इंधन  की  खपत  के  बारे  में  अध्ययन
 N.P.  {8-19

 Filling  of  vacancies  fo  r 712  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में
 Scheduled  Castesand  Sche-

 सुचित  जाति  dulled  Tribes  in  Ministry  of
 जाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  Industrial  Development  19

 रक्त  स्थानों  का  भरा  जाना

 नाम  पर  अंकित  यह  +  इस  बात  का
 द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य

 ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।
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 726  उदार  लाइसेंस  प्रक्रिया  के  परिणामों  Assessment  of  the  Results  of  Li-
 का  मूल्याकन  beralised  Licensing  Proce-

 dure  24-25

 727  रायपुर  तथा  स्वालीयर  में  लघु  उद्योग  Small  Industries  Service  Cen-

 सेवा  केन्द्र  tres  at  Raipur  and  Gwalior  25
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 ment  Block  Headquarters  o  25 सुविधाएं
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 6969  अखिल  भारतीय  महापौर  द्य ह  की  Memorandum  from  All  India
 Council  of  Mayors  26

 ओर  से  ज्ञापन
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 Monopoly  क  26-27
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 6971  हिन्दुस्थान  पेपर  कारपोरेशन  Appointment  of  retired  Officer

 निव॒त्त  अधिकारी की  faafaa
 in  Hindustan  Paper  or-
 poration  27

 6972  भारत  और  पोलण्ड  के  बीच
 वैज्ञानिक

 Agreement  between  India  and

 और  तका  ue की  सहयोग  के  लिए
 Poland  for  Scientific  and

 रामझौता
 Technical  Cooperation  27-28

 (it)
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 6974  उपग्रह  छोड़ना  Launching  of  a Satellite  28

 6975  पांचवीं  योजना  की  विभिन्‍न  योजनाओं  Cell  created  by  Madhya  Pradesh
 Government  for  Implementa- की  क्रियान्विती  के  लिए  मध्य  प्रदेश  tion  of  various  Schemes  in

 सरकारी  द्वारा  बनाया  गया  ह ही... ह  Fifth  Plan  e  e  28

 6976  मध्य  प्रदेश  में  कोसा  कपडा  उद्योग  का  Development  of  Kosa  Cloth
 t  Industry  in  Madhya  Pradesh  29

 विकास

 6977  मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  Setting  up  of  Public  Sector

 की  स्थापना
 Industries  in  M.P.  ह  29

 6978  Imbalance  in  Economic  Deve- मध्य  प्रदेश  के  महाकौशल  क्षेत्र  के
 lopment  of  Mahakoshal  area

 आधिक  विकास  में  असन्तुलन  of  M.P.  e  e  29
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 पाक  tani  Passports  in  Bihar  e

 Pak  Nationals  holdinglong  term
 6983  राजस्थान  में  दीघंकालीन  in  Rajasthan  ह  31-32

 पाक

 Funds  for  employment  orien-
 6984  केरल  में  रोजगार  प्रधान  परियोजनाओं

 ted  projects  in  Kerala  32
 के  लिए  धनराशि

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के 6985  T.A.  and  D.A.  Expenses  of  Di-

 निदेशकों  तथा  अन्य  वरिष्ठ  rectors  and  other  Senior  Offi-
 32

 कारियों  के  यात्रा  भत्ते  तथा  दैनिक
 cials  of  1२.४.1,(:.  e  ty

 भत्त  के  व्यय

 6986  दिल्ली  में  facial  से  बरामद  एक  Recovery.  of  a  Revolver  and
 Charas  from  Hippies  in

 रिवाल्वर  और  चरस
 Delhi  *  चि  .  32-33

 6987  औषध  नियंत्रक  की  सलाह  पर  ड्रग  तथा  Drug  and  Pharmaceutical  Li-

 cences  on  the  advice  of  Drug
 फार्मास्यूटिकल के  लाइसेन्स  देना  Controller  =  33-34

 6988  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  तदर्थ  Ad  Hoc  Appointments  in  Mini-
 -

 stry  of  Industrial  Develop-
 नियुक्तियां  ment  e  a  34

 6989  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  Representationfrom  Employees
 of  Central  Sericultural  Re-

 search  Station  Berhampore,
 के  कमंचारियों  द्वारा  अध्यावदन  West  Bengal  ?  e  e  34-35

 (iii)
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 6990  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसं  धान  Appointments  in  Central  Seri-
 cultural  Researcn  Station

 पश्चिम  बंगाल  में
 Berhampore,  West  Bengal  35

 नियुक्तियां

 6991  केन्द्रीय  रेशम  Paymentof  Salaries  and  Wages

 पश्चिम  बंगाल
 to  Employees  of  Central
 Sericultural  Research  Sta-

 के  कर्मचारियों  को  वेतन  और  मजूरी  tion,  Bernampore  West

 का  भुगतान  Benga  35

 6992  शरतल्लाई  टेलीफोन  र्क्द्र  Shertallai  (Kerala)
 Telephone  35-36 Exchange

 6993  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  Renovation  of  Regal  Building

 बिल्डिंग  की  दुकानों
 Shop  by  Khadi  Gramodyog

 36
 को  नया  रूप  देना

 Bhavan,  New  Delhi

 6994  नासिक  faa  के  आदिवासी  क्षत्नों  में  Branch  Post  Offices  in  Tribal

 डाक  घरों  की  शाखाएं  खोलना  Areas  of  Nasik  District  36-37

 6995  कोटरा  से  स्वरुपपगंज  तक  टेलीफोन  Telephone  Line  from  Kotra  to

 लाईन  Swaroopganj  37

 6996  को  धन  का  आबंटन  Allocation  to  States  क  37-38

 6997  anta  इंजीनिर्यारिंग  एण्ड  मन्यूफीक्चा रिंग  Directors  in  Bemag  Engineering

 कम्पनी  प्राइवेंट  थाना  and  Manufacturing  Company
 Private  Limited  of  Thanaand

 और  जे  ०  स्टोन  एण्ड  कलकत्ता  Stone  and  Co.  of  Calcutta  38-39

 में  निदशकਂ

 6998  जाति  प्रथा  Caste  System  39

 Blocking  of  Traffic  on  Qutab 6999  दिल्‍ली के  कुतुब रोड  और  सदर  बाजार
 Road  and  58021  Bazar.

 में  यातायात का  रुक  जाना  Deli  39-40

 Request  made  by  Rajasthan 7000  नहर  परियोजना  के  लिए
 for  Allocation  of  more  funds

 अधिक  धन  के  आवन्टन  हेतु  राजस्थान  40
 द्वारा  किया  गया  अनुरोध

 for  Rajastnan  Canal  Project

 7001  काश्मीर में  मोहस  बिजली घर  को  Blowing  up  of  Mohra  Power
 House  in  Kashmir  40-41 उड़ाने  .

 7002  पांचबीं  योजना  की  क्रियान्वित  आरम्भ  Power  shortage  for  Launching
 करने  के  की  कमी  Fifth  Plan  41-42

 7003  कोयले की  कमी  के  कारण  बम्बई  में  Cement  Workers  Laid  Off  in
 सीभेंट  *  कास्खानों के  श्रमिकों की  ee

 ९ eae
 to

 ?
 of

 जबरन
 coa  .  .  42

 7004  उड़ीसा  में  कमंचा  रियो  Project  Allowance  to  Postal
 को  भत्ता  Employeés  in  Koraput,  Orissa  42

 (iv)
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 7005  नमक  आयोग  दवारा  जोनल  योजना  Compliance  of  Zonal  Scheme
 42-43

 ध ह  पालन
 by  Salt  Commissioner

 7006  नमक  का  निर्यात  Export  of  Salt  e  43

 7007  बिहार  सरकार  द्वारा  सेना  का  उपयोग  Utilisation  of  Military  by  Gov-
 44 ernment  of  Bihar

 Setting  up  of  Ancillary  Industries  44-45
 7008  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना

 Transfer  of  KVIC  to  ताव  दा
 7009  अशोक  मेहता  समिति  की  सिफारिशों

 dustries  Commission  follcw-
 के  अनसार  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग

 ing  the  recommendaticns  of
 45 का  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  में  स्थाना  Asoka  Mehta  Committee

 न्तरण

 7010  सेन्टल ्  ग्लास  सिरेमिक  fra  इन्स्टी
 Development  of  a  Ceramic

 Cancle  by  Central  Glass  and
 ट्यट ध ्ड

 कलकत्ता का  Ceramic  Research  Institute,

 कैन्डल  का  विकास  Calcutta  45-46

 7011  Central  Assistance  Sought
 ad

 राजस्थान  नहर  के  लिए  मांगी  गई
 Rajsthan  Canal  46

 केन्द्रीय  सहायता

 7012  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  Opening  of  Primary  Schools

 सम्बन्धी  योजना  के  अन्तर्गत  प्राथमिक  under  the  Scheme  for  Provic-
 ing  employment  to  educatea

 पाठशालाएं  खोलना  unemployed  46-47

 7013  पैटोल  की  बचत  के  बारे  A  राष्टीय  Recommendations  made  by

 की  N.  R.D.C.  for  petrol  saving  47
 अनुसन्धान  विकास  निगम

 सिफारिशें

 47-48 7014  कलकत्ता-बंगलोर  टक  लाइन  Calcutta-Bangalore  Trunk  Line

 7016  शिक्षा  मंत्रालप  के  अधिकारियों  के  Corruption  case  against  officials

 खिलाफ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  of  Education  Ministry
 lying  48 pending  with  C.B.I.

 पास  अनिणित  पड़ा  हुआ  *+रष्टाचार

 सम्बन्धी  मामला

 7017  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  Unfilled  vacancies  reserved  for
 Scheduled  Castes  and  Sche

 अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  duled  Tribes  in  Department
 जनजातियों  के  fac  आरक्षित  न  of  Science  and  Technclogy  48-49

 भर  गए  रिक्त  स्थान

 7018  अनुसूचित  जातियों  अनुसुचित  Unfilled  vacanjes  reserved  for

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  न  Scheduled  Castes
 and  Schedulec Tribes  e

 भरे  गए  रिक्त  स्थान

 7019  अन्तरिक्ष  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  Unfilled  vacancies  reserved  for
 Scheduled  Castes  and  Schedu- तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  led  Tribes  in

 Deparment  र्थ आरक्षित न  भरे  गए  रिक्त  स्थान  Space  49-50

 7020  राज्यों  को  पांचवीं  योजना  के  आबन्टनों  Cut in  Allocation  to  States  for

 में  कटौती  Fifth  Plan  50

 (४)
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 7021  सीमेंट  फक्टरी  सम्बद्धकारखान  Pending  applications  from  U.P

 लगाने  के  लिए  nat  प्रदेश  में  प्राप्त
 for  setting  up  Cement  facto-
 ries  and  allied  factories  50-51

 हुए  अनिर्णीत  आवेदन

 7022  बांकीपुर  पटना  में  श्री  आनन्द  Fast  undertakenby  Shri  Anand
 Murti  in  Banktipur  Jail,  Patna  51

 मत्ति  द्वारा  किया  गया  अनशन

 7023  देश  में  जन  आन्दोलन  के  बारे  समाचार  Guidelines  for  news  broadcast

 प्रसारण  तथा  वार्ताओं  के  लिए
 and  talks  in  regard  to  mass
 agitations  in  the  country  31-52

 aniest  सिद्धान्त

 7024  पटना  में  सचेलाईट  इमारत  के  नष्ट  Statement  of  the  Editor  of

 होने  के  बारे  में  सचलाइट  के  सम्पादक  ‘Searchlight’  regarding  destr-

 uction  by
 Searchlight  building, वक्तव्य  in  Patna  52

 7025  बिहार  में  पुलिस  गोली  द्वारा  Proposal  to  give  compensation
 for  the  persons  killed  in  Police मारे  गए  व्यक्तियों  को  मआवज  का
 firings  in  Bihar  52

 प्रस्ताव

 7026  पंजीकृत  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  Allocation  made  for  registered
 educated  unemployed  -  52-53

 आबन्टित

 7027  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल्स  के  मालिकों  द्वारा  Donation  of  more  funds  in  De-
 fence  Fund  of  Pakistan  by पाकिस्तान  सुरक्षा  निधि  में  Proprietor  of

 0.0
 Cloth

 अधिक धन  दिया  जाना  Mills  53

 Entry  of  Police  inG.P.O.,  Patna  53-54 7028
 पटना  के  मुख्य  डाकघर

 में
 पुलिस  का

 प्रवेश

 7029  सदस्यों  तथा  विधान  मण्डलों  Grant  of  Pension  to  freedom

 के  विधायकों  al  स्वतन्ब्रता  सेनानियों  Fighters  amongst  M.Ps.  and
 M.L.As.  54-55

 को  फेंशन  देना

 7030  धनबाद  में  बेकार  पडा  आक्सीजन  Idle  Oxygen  18100  ी  Dhanbad  55

 wa

 7031  प्रदेश  से  प्रकाशित  उन  देनिक  Number  and  names  of  the  new

 पन्नों और  पत्रिकाओं के  नाम  तथा
 Dailies  and  Periodicals  pub-
 lished  from  A.P.  who  have

 उनकी
 अखबारी  applied  for  News  print  quota  55-56

 कागज  के  कोटे  के  लिए  आवेदन  aq
 दिए

 7032  चि(त्तूर-देैदराबाद  टंक  लाइन  Chittoor-  Trunk
 Line  56

 7033  आनुषंगिक  उद्योग  के  रुप  में  लोह  Tron  and  Steel  Industry  as

 तथा  इस्पात  उद्योग  Ancillary  Industry  56-57

 7034  रेडियो  तथा  टेलीविजन के  लिए  लाइसेन्स  Radio  and  Television  Licence
 Fees शुल्क ~  ञ्

 V1)



 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर--(जारी  )  /wRITTEN
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 पृष्ठ अता ०  To  सख्या
 Nos  faq  SUBJECT  PAGES

 7035  विभिन्न  राज्यों  से  नक्सलवादियों  के  Seizure  of  Red  Literatures  of
 Naxalites  from  different

 लाल  साहित्य  का  पकड़ा  जाना  States  57-58

 7036  सीमेंट  निर्माताओं  द्वारा  विलंब  से  Scarc  ‘of  Cement  due  to  delay
 in  releasing  Cement  quota  by

 सीमेंद  कोटा  देने  के  कारण  सीमेंट
 manufacturers  58-59

 का  अभाव

 7037  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  लोक  Lok  Vastra  Scheme  by  KVIC  59

 वस्त्र  योजना  चलाने  का  प्रस्ताव

 7038  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  नई  दिल्ली
 Sale  of  Mustard  Oil  in  Khadi

 Gramodyog  Bhavan,
 _

 New
 सरसो  के  तेल  की  बिक्री  Delhi  59-60

 Setting  up  of  an  officein  Kerala 7039  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  विभाग  ढारा
 by  Zoological  Survey  of  India  60

 केरल  में  एक  कार्यालय  की  स्थापना

 7040  डाक  तार  विभाग  में  विभागतर  कमंचारी  Extra  Departmental  Employees
 in  &  T.  Department .  60

 7041  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  निमित  त्य  Documentary  GlimpSes
 of  Delhi’’  Produced  by  Delhi

 ग्लिम्सेज  आफ  दिल्लीः  नामक  act  Administration  60-61

 चित्र

 7042  वस्तुओं  की  खपत  पर  प्रतिबन्ध  Restraints  on  consumption  of
 61 goods  e

 Set  backt  >i  ndustrial  produc- 7043  गजरात  में  बिजली  की  कटौती  के
 to  po-

 कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  tion  in  Gujarat  due
 61 wer  cu

 गिरावट

 Cross  bar  Telephone
 system

 7044  में  क्रासबार  टेलीफोन  सिस्टम
 in  Gujarat .  s  61-62

 Shortage  of  Paper  in  Gujarat  62 7045  तत  में  कागज  की  कमी

 7046
 आसाम  के  योजना  मंत्री  द्वारा  राज्य  Draft  plan  for  Backward  Classes

 पिछड़  वर्गों  के  लिए  प्रस्तुत तृत  योजना
 of  Assam  submitted  by  the
 States  Planning  Minister  63

 का  प्नारुप

 7047  राष्टीय  लघ  उद्योग  निगम  Utilisationof  Loan  by  National

 ऋण  का  उपयोग
 Industries  Corporation  63-64

 7048  Production  रण  finist hed ह  leather  64 परिष्कृत  चमड़े  का  उत्पादन

 7049  पश्चिम  बंगाल  के  frss  जिलों  में  Setting  up  of  Industry  in  Back-

 उद्योगों  की  स्थापना  ward  District  in  West  Bengal

 (vil)



 प्रइनों  के  लिखित  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अताਂ  To  सख्या  पष्ठ
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 7050  लघ  उद्योग  संघटन  दवा  किए  गए  becnans=Econcmic  Survey  by
 Sinall  Scale

 तकनीकी  अर्धिक  अध्ययन
 Organisatisn  65

 65 7052  भारत  बरल  का  पुनः  खोला  जान  of  Bharat  Barrel

 7053  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  Missing  Sarisin  Kiaci  Gramo-

 गम  साडियां  ayog  Bhavan,  New  Delhi  65-66

 7054  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  Enquiry  against  Manager,
 Khadi  Gramocycg  Bhavan,

 मनजर  के  विरुद्ध  जांच  New  Delhi.  66

 Low  Allocation  for  Minimum 7055  वष  1974-75
 के

 दौरान  न्यूनतम  Needs  Programme  during
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  कम  1974-75  66
 धन  राशि  का  नियतन

 7056  आकाशवाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  दक्षिण  Proposal  to  Relay  outa
 Indian  Music  from  Delhi

 भारतीय  संगीत  का  प्रसारण  करने  Station  of  ALR  66
 का  प्रस्ताव

 Allocation  of  Fun¢s  to  States
 7057  पांचवीं  योजना  में  अनुसूचित  जातियों

 fo  |  है  Welfare  of  Schedulec
 और  अनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  Castes  and  Scheduled  Tribes

 के  लिए  राज्यों  को  धन धन  रा  कि राशि  का  in  Fifth  Plan  67

 आबन्टन

 7058  बिजली  घरों  की  राख  से  सस्ती  इंटों
 Manufacture  of  Less  Expensive

 Bricks  with  Asa  from
 Power

 चे
 का  बनना  Houses  67

 7060  आकाशवाणी
 N  -coverage  of  the  Prices  of

 भोपाल  प्रसारित  Wheat  inthe  Food  grains  Price
 खाद्यान्न  मूल्य  सुची  में  गेहूं  के  मूल्य  List  8108.7  08.51

 by  AIR
 Bho-

 न  बताना  pal  7-58

 7061  मध्य  प्रदेश  की  औद्योगिकरण  योजना  Scheme  for  Indéustrialisation
 of  M.P  e  ह  e  68 e

 7062  एकाधिकार  हों  को गे  लाइसेन्स  जारी  Issue  of  Lice!  11.25  to  Monopoly ‘Nel
 Houses  68

 करना

 7063  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  हत्या के  मामलों  Murder  cases  investigatec  by

 की  जांच
 C.B.1  68-69

 7064  रूपनारायणपुर  में  तास  मण्डित  तारों  Plant  for  manufacture  of  copper

 के  निर्माण के  लिए  संयंत्र
 Mounted  Wire  at  Rupnarain-
 pur  e  e  69

 (viil)
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 7065  देश  में  हस्तचालित  एक्सचेंजों
 त्सोਂ  Conversion  of  Manual  Exchanges,

 बदलना
 in  the  country  into  Automatic

 स्वचालित
 एक्सचेंजों

 Exchanges

 Names  of  the  Towns  in  Gujarat 7066
 गुजरात

 में  उन  नगरों  के  नाम  जहां
 waere  Curfew  was  Imposed.  70

 कर्फ्यू  लगाया  गया  था

 70
 7067  पश्चिम  बंगाल  में  सीमेंट  का  संकट

 Cement  Crisis  to  West  Bengal

 7068
 समाचार

 पत्रों  की  लागत  की  जांच  Report  of  the  committee  appo-
 inted  to  enquireinto  the  News

 के  लिए  नियुक्त  समिति  का
 paper  Costs  70-71

 an

 7069  उड़ीसा  में  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  Opening  of  Post  Offi  ices  in

 ay ट  दौरान  डाकघरों  का  खोला
 Orissa  during  First  Year  of
 Fifth  Plan  e  71

 जाना  ~

 7070  उड़ीसा  में  चौथी  योजना  में  डाकघर  Opening  of  Post  Offices  in

 का  खोला  जाना  Orissa  during  Fourth  Plan  11.0

 7071  व्ष  1974-75  के
 ि

 Recasting  of  Annual  Plan  for लिए
 71

 बंगाल
 की  वार्षिक  योजना  को  फिर  West  Bengal  for  1974-75

 से  तैयार  करना

 7072  wa  उद्योग  निगम  द्वारा  किर  Loan  for  Hire LOal  1OL  Purchase  by
 N.S.LC.  ह  72

 खरीद के  लिए  ऋण

 विज 7073  बलिया  प्रदेश  )
 में  ग्लास  फैक्टरी  Remains  ot  Glass  Factory

 के  अवशेष
 Found  in  Balia  (U.P.)  2-73

 7074  1974-75  में  न्यूनतम  Allocation  to  States  under  Mini-

 कार्यक्रम  के  अन्तरगत  राज्यों  को  धन
 mum  Needs  Programme  in
 1974-75  73

 को  नियंतन

 7075  पांचवीं  योजना  के  दौरान  बिहार  में  Setting  up  of  Public  sector
 सरकारी  उद्योगों  की  स्थापना  Industries  in  Bihar  during

 Fifth  Plan  e  73

 7076  राज्यों में  कारखाने  Factories  in  States  73-74 s

 7077  मध्य  प्रदेश  में  बाढ़  राहत
 के

 लिए  Flood Central  Assistance  for  74

 केन्द्रीय  सहायता  Relief  in  M.P  e  a

 7078  खनिज  विकास  के  लिए  प्रयोग  Laboratory  for  Mineral  De-
 शाला  शक  e  74 velopment

 (ix)



 प्रश्नों  के  लिखित  (sire)  [WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION  Cenid

 अता ०  Fo  सख्या  पृष्ठ
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 7079  पश्चिम  बंगाल में  एककों  के  लिए  Delay in  disbursing  subsidy  for
 units  in  West  Bengal  74-75

 राजसहायता  देने  के  विलम्ब

 7080  पांचवीं  योजना  में  वॉत्तर  प्रदेश  में  Allocation  of  Fund  for  dus-
 trial  Estate  and  Sheds  in

 औद्योगिक  बस्तियों  और  शेड़ों  के  लिए  North  Eastern  m
 धन  का  नियतन  Fifth  Plan  75

 7081  केरल  कागज  परियोजना  में  विलम्ब  Delay  in  Kerala  Paper  Project  75

 7082  आधुनिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  Setting  up  of  an  advanced

 की  स्थापना
 Telecommunication  Training
 Centre  76

 7083  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  समिति  Projects  of  Scienceand  Techno-
 logy  taken  up  by  National आरम्भ  की  गई  विज्ञान  और  Committee  on  Science  and

 प्रौद्योगिकी  परियोजनायें  76-77 Technology  .

 7084  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  Pending  applications  from  Ra-
 jJasthan  for  setting  up  of  Ce-

 राजस्थान  के  अनिर्णीत  पड़  आवंदन  ment  Industries  2  77
 qa

 7085  सीमेंट
 कारखाने  की

 स्थापना  के  लिए  Pending  applications  for  setting
 up  of  Cement  plants  77

 अनिर्णीत  पड़े  आवेदन  पत्र

 7086  वर्ष  19 Vv  70-71  और  1971-72  में  Growth  rate  during  1970-71  and

 प्रगति  दर
 1971-72  .  78

 7087  दीर्घावधि  बीजा  पर  भारत  में  ठहरने  Nationals  Staying  in  India
 on  Long  Term  Visas  78

 वाले  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 7088  महाराष्ट्र  में  पहाड़ी  और  frase  क्षत्रा  (ell  for  Development  of  Hilly
 Backward  Areas  in  Ma-

 के  विकास के  लिए  सैल  harashtra  78-79

 Distribution  of  Cement  79-80 7089  सीमेन्ट  का  वितरण

 7090  मंत्रालयों  सचिवों  स्वशासी  \ppointment  of  Technocrats  as

 निकायों  में  अध्यक्ष  के  पदों  पर
 Secretaries  in  Ministries  80

 शिकी  विज्ञों  को  faaaa  करना

 7091  गरीबी  Ht  हटाया  Elimination  of  Poverty  81

 7093  तमिलनाड  में  औद्योगिक  उत्पादन  Industrial  production  in  Tamil
 aqau  शक  81

 (x)
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 झता ०  To  सख्या  पष्ठ
 ध् दप्  SUBJECT  PAGES. U.Q.  Nos

 Sericulture  Unit  in  Tamil  Nacu  81-82. 7094  तमिलनाड  में  रेशम  का  उत्पादन

 एकक

 82 7095  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  कनेक्शन  Telephone  Co  tions  in  Delhi

 7096  श्रेणी  1  कीਂ  सेवाओं  के  पदों  पर  नियक्ति  Upper  age  Limitfor  compe
 के  far  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 tive  examinations  conduc sted.
 by  UPSC  forappointment  to

 द्वारा  आयोजित  प्रतियोगी  परीक्षाओं  Class  I  Services .  82-83

 के  लिए  ऊपरी  आय  सीमा

 7097  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  में  सरकारी  Share  of  Public  and  Private
 Sectors  in  Electronics  Indus-

 तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  का  भाग
 try  चक  83-84

 7098  वौथी  योजना  में  खाद्य  उत्पादन  और  Achievement  of  targets  in  food

 औद्योगिक  उत्पादन  के  सम्बन्धी  में  production  and  Industrial
 production  in  Fourth  Plan  84

 निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 7099  Cultural  meet  of  &T.  De- डाक  तार  विभाग  सांस्कृतिक  समारोह
 partment  84-85

 Applications  for  hire  purchase 7100  मशीनों  के  किराया-खरीद  के  लिए
 of  machines  received

 नेशनल  स्माल  SSeS  कारपोरेशन
 by

 85-86 N.S.IC.  Ltd
 लिमिटेड  को  प्राप्त  आवेदन  पत्न

 7102  Refusal  of  Award
 on  Padma

 पद्मश्री  का  पुरस्कार  लेने  से  इन्कार
 Shri  86

 T  STAT

 7103  हिप्पियों  के  आवागमन  पर  रोक  Ban  on  Movement  01  Hippies  87

 7104  तोड़फोड़  करने
 और  तोड़फोड़  सम्बन्धी  Number  of  Political  spies  held

 गतिविधियों  के
 कारण  जम्मू  और

 in  Jammu  and  Kashmir  for
 sabotage  and  subversive  acti-

 कश्मीर  में  पकड़े  गए  राजनीतिक  vities  87
 गप्तचरों  की  संख्या

 7105  औद्योगिक  उत्पादन के  लिए  भारतीय  Suggestions  of  FICCI  for  In-
 dustrial  Production  क  87 वाणिज्य  उद्योग  मण्डल  संघ  का

 सुझाव =

 7106  चौथी  योजना  के  दौरान  सरकारी  तथा  Idle  capacity in  Publ ic  and

 उद्योग  मे  अप्रयुक्त  Private  Industry  during

 क्षमता
 Fourth  Plan  88

 7107  बरोजगार  कुशल  Unemployed  Doctors,  Engi-
 heers,  Skilled  and

 Unskilled
 एवं  अकुशल  Labourers  .  88-91

 (xi)



 प्रदनों
 के

 लिखित  (mz) )  /wRITTEN  ANSWERS
 TO  QUESTIONS—Contd

 प्र०  सख्या  qt
 Nos,  षय  SUBJECT  PAGES

 7108  संघ  लोक  सेवा  अयोग  द्वारा  चयन
 Scredulei  Caste  ant  Scheduled

 पाठ  Class  !  Officers
 कए  गए  प्रथम  श्रेणी  के  अनु  चत  ted  by  U.P.S.C.  91

 जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों

 के

 Sele:  ction  Posts  of  ‘Wirelss 7109  दिल्‍ली  पुलिस  में  वायरलेस  आपरेटरों
 |

 के  लिए  पदों  का  चयन
 Operators  in  Delhi  Police

 Missing  Scientist  from  Atomic 7110  परमाणु  खनिज  डिवीजन  बहार  से
 91-92

 लापता  वैज्ञानिक
 Minerals  Division,  Bihar

 7111  औद्योगिक  विकास  Industrial  Growth  92

 7112  दिल्‍ली  में  टेलीफोनों  का  स्थानान्तरण  Snifting  of  Telephones  in  Delhi  92

 Cell  for  Development  of  Hill 7113  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सैल
 Areas  in  Fifta  Plan  93

 7114  जम्मू  हिमाचल  पंजाब  Cement  Factories in J  K.  Hi-
 machal  Pracesh,

 Punjab
 and

 और  हरियाणा  में  सीमेंट  कारखाने
 Haryana  93

 7115  हिमाचल  प्रदेश  में  वायरलैस  टेलिग्राफ  Wireless  Telegrapn  Circuits
 in  H.P ए  .  94

 ate ica  ट

 7116  हिमाचल  प्रदेश  में  एस०  To  एक्स०  Sanction  of  SAX  Telephone

 टेलीफोन  केन्द्रों  के  लिए  स्वीकृति
 Exchanges  in  H.P  5

 7117  मण्डी  ओऑंर  धर्मशाला  में  टेली  कोन  केन्द्रों  Automation  of  Telephone  ex-

 changes  at  Mandi  and
 को  स्वचालित  बनाना  Dharamsala  ७  95

 7118  पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगिक  एककों में  Capital  investment  in  Industrial

 पूंजी  निवेश
 Units  of  Backward  Areas  95-96

 7119
 राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम

 ढारा  जापात BINT  पी  Machinery  imported
 eyes

 S.1.C.
 from  Japan.  6 में

 आयात  की  गई  मशीनें

 Closure
 of  Industries  for  want 7120  कच्चे  माल  के  अभाव  में  उद्योगों  का

 of  Law raw  Material  6-97 बन  हाना  .

 7121  औद्योगिक  Industrial  producticn  e  o  97

 7122  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  कागज  तथा  Paper  and  pulp  project  in

 लगदी  परियोजना  Jammu  and  Kashmir  .  e  97

 (xii)



 प्रदनों  कें  लिखित  उत्तर--(जारी )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  To  संख्या  बष्ठ

 Q.  Nos.  चिषय  SUBJECT  PAGES

 7123  ‘dts  बड  माइक्रोवेव  व्य  नरन  Broaibana  Microwave  Network  97-98

 7125  योजना  आयोग  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  Pre-mature  retirement  sougit
 by  Senior  Officersof  Planning द्वारा  समय  से  पर्व  सेवा  निवृत्ति  की
 Commission  98

 माग

 7126  राष्टीय  औद्योगिक  fare  निगम  के  Enquiry  against  Managing  Dir-
 प्रबन्ध  निदेशक  के  विरुद्ध  जांच

 ector  of  N.LD.C.  .  98

 Setting  up  of  Factories in  Sau- 7127  सौराष्ट्र  में  कारखानों  की
 rashtra  (Gujarat)  ह  98-99

 स्थापना

 7128  गुजरात  में  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  Applications  from  unemployed
 कके

 लिए
 बेरोजगार  इंजीनियरों  से

 Small
 Engineers  for  setting  up  of

 Scale  Industries  in
 आवेदनपत्र  Gujarat  99

 7129  गजरात  में  टेलीफोन  केन्द्र  Telephone  Exchanges  in  Gujarat  99-100

 Telecommunication  101 7130  गाजियाबाद  में  दुर  संचार  प्रशिक्षण
 School  in  Ghaziabad .

 Training

 Radio  Station  at  Cooch  Behar,  101 7131  कूच-बिहार  पश्चिम  बंगाल  में  रडियो
 * स्टशतन

 West  Benga

 7132  चालित  टलीफोन  केन्द्र  की  स्थापना  Criteria  for  Instajlation  of
 Automatic  Ex- को  मापदण्ड
 change  101

 7133  टलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  Demand  for  Telephone  Connec-
 tions  101-102

 7134  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  इतिहास  संग्रहालय  National  Museum  of  Natural
 History  102

 7135  भारतीय  कम्पुनिस्ट  पार्टी  और  अन्ना  Stage  of  Inquiry  of  charges  of

 द्रमक  दवारा  पेश  किय  Tr  ज्ञापन  सं  cofruption  contained  in  a
 Memorandum  submitted  bY

 उल्लिखिता  भ्रष्टाचार  के  अरोपों  की  C.P.I.  and  A.D.M  102
 जाच

 7136  बिहार  के  विभिन्न  स्थानों  पर  डॉक  Opening  of  P.  &  T.  Dispensaries
 तथा  तार  औषधालयों  की  स्थापना  at  various  placesin  जों  18.1  103

 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  Calling  Attention  to  Matter  of
 ओर  ध्यान  fearat—  Urgent  Public  Importan

 दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  वातानुकलन  Reported  abrupt  stopping  of
 संयत्रों  को  अचानक  बंद  कर  दिय  जान

 air  Conditioning  Plant  of
 at  Delhi  Airport—

 HT  समाचार  |

 श्री  श्रसन्त  ATS  महता  Shri  P.M.  Ment ata  103-104

 श्री  आर०  कण  खाडिलकर  Shri  R.K.  Khadilkar  103-104



 पृष्ठ
 fang  SUBJECT  PAGES

 का  प्रश्न  Question  of  Privilege—

 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  Alleged  Misleading  Answer
 to  U.S.Q.  No.  2093,  dated

 2093  का  कथित  गमराह  करने  वाला  6-3-74  107-111
 उत्तर

 सभा-पटल  पर  रख  गए  पत्र
 Papers  Laid  on  the  Table  112

 सदस्यों  की  गिरफतारी  अटलबिहारी  Arrest  of  Members.  (Sarvashri

 वाजपेयी  और  भारत  fag
 Atal  Bihari  Vajpayee  and
 Bharat  Singh  Chowhan)  112-133

 लोक  लेखा  Public  Accounts  Committee—

 एक  सौ  तेईसवां  और  एक  सौ  चौदहवांਂ
 Hundred  and  Twenty  third

 and  Hundred  and
 Four- बदन  teenth  Reports.  113

 Statement  Re.  Situationin  Bihar
 बिहार  और  qs  को  स्थिति  के  बारे  में

 and  Gujarat—
 aes

 Sori  Uma  Shankar  Dikshit  14-115 श्री  उमाशंकर  दीक्षित

 Matters  under  Rule faa  377  के  अधीन

 Reported  permission  to  Gene-
 हिस्दस्तान

 मोटे  के  एक

 तिहाई
 of

 साम्य  पूंजी  शेयरों  अधिग्रहण  करने
 ral  Motor  Company
 U.S.A.  to  take  over  one

 के  लिए  अमरीका  की  जनरल  मोटर  कम्पनी  third  of  Equity  snares  of

 को  कथित  अनुमति  दना  Hindustan  Motors  116-1:9

 पाठ्य  पुस्तकों के  निर्यात  में  कथित  Alleged  Rack  et  111.0  TextBooks
 Export  e  *  s  9

 घोटाला

 Demands  for  Grants, अनदानों  की

 Ministry
 ue of  Datr

 ole  um  and पेटोलियम  और  रसायन
 icals— Ci  चिन  ५0

 श्री  बीरन  दत्त  Shri  Biren  Dutta  121-122

 श्री  राज  कुलकर्णी  Shri  Raja  Kulkarni  122-124

 श्री  विश्वनारायण  शास्त्री  124-125 Shri  Biswanarayan  Shastri

 श्री  डी०  डी०  देसाई  Shri  DD.  Desai  125~126

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  Dr.  Laxminarain  Pandeya  126-127

 श्री  गन्दा  fag  Shri  Genda  Singh  127-128

 (xiv)



 पृष्ठ
 विषय  SUBJECT  PAGES

 श्री  ई०  आर०  कृष्णन  Shri  E.R.  Krishnan  .  128-130

 श्री  शिवनाथ सिंह
 Shri  Shivnath  Singh  .  130-131

 Shri  K.S.  Chavca  ह  131-132
 श्री

 | 7०.  एस०  चावड़ा

 डा०  कैलाश  Dr.  Kailas  132-133

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  Shri  D.N.  Tiwary  133-134

 Shri  Hu  CL. a  m  Chand  Kachwai  134 श्री  हुकूम  चन्द  कछवाय

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  अप
 Nawal  Kishore  Sharma  134-135

 कार्य  मंत्रणा  Business  Advisory  Committee—

 ante
 135 इकता  ला  न  तिवेदन  Forty  First  Report

 आधे  घंटे  की  Half-an-Hour  Discussion—

 जाली  कार  Forged  Car  Permit  Case—

 श्री  ज्योतिमेंय  बसु  Shri  Jyotirmoy  Besu  135-136

 श्री  टी०  To  पाई  Shri  T.A.  Pai  137-138,

 1394140

 (xv)



 लोक-सभा
 वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES
 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 17  अप्रैल  1974/27  1896

 Wednesday,  April  17,  1974/Chaitra  27,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुईं  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 r  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  1

 ॥  Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the

 प्रइनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आसाम  और  मेघालय  के  बीच  सीमावर्ती  गांवों  के  स्वामित्व  के  बारे  में  विवाद

 ने  11.0  शी  इ््जीत  गुप्त  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मेघालय और  आसाम  सरकारों के  बीच  कुछ  सीमावर्ती
 गांवों  के

 स्वाभित्व के  बारे  में  विवाद  पैदा  हो  गया

 ma)  क्या  हॉल  ही  में  आसाम  के  चि  और  दारंग  जिलों  में  गारो  व्यक्तियों  के
 गांवों  पर  कब्जा  करनें  के  लिये  मेघालय  सें  ge  स्वयं  सैंवकਂ  भेजे गये  थे  ;  और

 इस  स्थिति को  सामान्य  बनाने  लिये  भारत  सरकार  ने  यदि  कोई  प्रयत्न  कियां

 हैं  तो  वे  क्या

 गृह  मंत्री  उमाशंकर  :
 व  मेघालय  दोनों  राज्यों  की  fant

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र
 )

 1971  में  संसद  द्वारा  निर्धारित  की  गई  21  यद्यपि

 असम  व  मेघालय  सरकारों  के  बीच  सीमावर्ती  गांवों  के  स्वामित्व  के  लिए  कोई  विवाद  नहीं
 है  तथापि  असम  के  कामरुप  तथा  ग्वालपाड़ा  जिलों  के  गारों  और  गारो  नेशनल  जोनल

 कौंसिल  आफ  असम  द्वारा  गारो  लोगों  से  बसे  गावों  को  असम  से  मेंघालय  4

 wafer  करने  के  लिये  मांग॑
 की

 गई  है  ।

 सरकार
 को

 असम  में  ऐसे  गांवों  पर  कब्जा  करने  के  लिए  मेघालय  से  स्वयं
 सेवक  भेज  जाने  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 भारतਂ  सरकार  असम
 व

 राज्य  सरकारों  के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनायें

 हुए  है  जो  कि  शांति  वਂ  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए

 के  मुख्य  मंत्री  ने  असम  में  भाषाई  अल्प  संख्यकीं के  अछि
 वश्यक

 उपाय  रही

 के  संरक्षेंग  के  लिए

 1--15  1..  S.S./74



 Oral  Answers  April  17,  1974

 aft  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मुझे इस  उत्तर  से  आश्चय  हुआ  क्योंकि आज  और
 कल

 के band
 पत्नों  में  ये  शीर्षक  दिये  हुए  a  पुलिस  का  लांगपित  में  आमने-सामने

 मेरे  पास  सभी  बातों  को  पढ़ने  का  समय  नहीं  इस  समाचार  में  बताया  गया  कि  वह

 स्थान  जिस  का  aa  उल्लेख  किया  है  सीमावर्ती  गांव  है  और  ऐसा  प्रतीत  होता है
 कि  इस

 के  बारे  में  दोनों  राज्य  सरकारों  के  बीच  विवाद  क्योंकि  दोनों  ने  अपनी  पुलिस  sar

 क्षेत्र  में  भेजी  मैँ  यह  जानना  पसंद  करूंगा  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 लय  सरकार  प्रत्यक्ष  रुप  से  या  वह  अपनी  मौन  आज्ञा  से  गारो  राष्ट्रीय  परिषद  के  माध्यम

 से  762  af  मील  के  क्षेत्र  को  असम  से  मेघालय  को  स्थानांतरित  किये  जाने  की  माँग

 कर  रही  जिस  में  316  ग्राम है  और  जिसकी  लगभग  65,000  की  आबादी  है  जैसा  कि

 उन्होंने  दावा  किया  यह  असम  के  ग्वालपाड़ा कामरूप  जिलों  में  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री

 कों  यह  मालूम  है  कि  जनवरी  से  इस  क्षेत्र  में  कई  झड़प  हो  चुकी  ।  वहां

 गिरफतारियां  आदि  हुई  है  और  पुलिस  द्वारा  गोलियां  भी  चलायी  गयी  है  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  कुछ  मौतें भी  हुई  है  ।  क्या यह  भी  सच  है  कि  इस  के  लिये  तुरन्त  उकसाकर
 का

 कारण  उन  क्षेत्रों  जहां  गारो  तथा  अन्य  आदिवासी  लोग  बसे  हुये  स्कूलों  में  असमिया

 को  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  ay  करना  है  ?  यदि  तो  श्रीमान  जी  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  जहां  तक  मैँ  समझ  सका  हूं  असम  के
 उसी

 प्रकार  के  जिन्हें  सीमा  विवाद  कहा  जा  सकता है  नागालैण्ड  अरुणाचल  प्रदेश

 के  साथ  भी  विवाद  है  और  इस  क्षेत्र  के  सामजिक  nea  को  देखते  हुए  क्या  केन्द्रीय
 सरकार  यह  at  के  लिये  पहल  करेगी

 कि
 ae  के  तत्वावधान  में  दोनों  सरकारों

 के  बीच  चर्चा
 के  द्वारा कोई  शात्त्तिपूर्ण समाधान  ढुंढा  जा  सक े?

 aft  उमा  शंकर  दीक्षित :  श्रीमान  जी  मैं  यह  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  क्य  कुछ

 क्षेत्रों  को  मिलाने  के  लिये  मेघालय  ने  असम  के  लोंगों  के  किसी  aa  को  उकसाया

 या  प्रेरित  किया  है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  बतायी  गई  ग्रामों  की  ठीक  ह  है  ॥

 जसा  कि  मने  है  इस  मामले  को  उठाया  गया  है  और  गारो  राष्ट्रीय
 पद  एक  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  और  वे  इसी  के

 लिये
 तोर  किन्तु

 fara  मैं  उनके  साथ  इस  बात  के  लिये  सहमत  हूं  कि  इस  बारे  में कार्यवाही  करने

 की  आवश्यकता  &  और  हमें  इत  भावनात्मक  स्थिति  को  और  अधिक  खराब  नहीं  होने  देना

 ।  श्रीमान्‌  कठिनाई  यह  है  कि  एसा  कोई  सधन  da  नहीं  है  जो  मेघालय  के

 साथ  लगा  हुआ  हो  और  इस  प्रश्न  पर  कई  बार  गहराई  से  विचार  किया  जा  चुका  है  और

 गुण-दोष  के  आधार  पर  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  था  कि  इस  प्रकार  स्थानांतरित  किये

 जाने  से  किसी  समस्या  का  समाधान  करने  की  बजाय  अधिक  afeaata  पदा  हो  जायेंगी ।
 स्थानांतरण  से  असामिया  बंगला  हिन्दी  गारो  तथा  अन्य  लोगों

 के  साथ  और  भाषायी  अल्पसंख्यक  पैदा  जायेंगे  अत  यह  ऐसी  सरल  और  वेध  मांग

 नहीं  हैं  जिसे  सीध  ही  स्वीकार  किया  जा  हो  और  सरकार  का  taal  इस  के  बारे

 में  अनावश्यक  रूप  से  अनुचित  हो  ।  यह  एक  जटिल  समस्या  हैं  भावात्मक  रुप  यहं

 कहना  सही  है  कि  गारों  लोग  उत्तेजित है  और  मेरे  विचार  में  इस  मामले  में  विशेष  ध्यान
 fer  जाने  की  जरूर  ही  आवश्यकता है  और  मेरे  विचार  में  हमें  प्रयास  करना  होंगा  और
 देखना  होगा  कि  इस  के  बारे  में  स्थिति  को  सुधारने  के  लिय  zat  किया  जा  सकता

 श्री  इन्दजीत गुप्त  :  यदि  वास्तव  में  इन  स्कूलों  में  असमिया  को  शिक्षा  का  माध्यम
 बनाने  के  विरूद्ध  आन्दोलन  का  प्रश्न  तो  मेरे  विचार  में  केन्द्रीय  यह  सुनिश्चित
 कर  सकती  &  कि  असम  सरकार  भाषायी  अल्प  संख्यकों  को  कुछ  आध्वासन  दे  ।  किन्तु  मैं
 उनका  ध्यान  31  माच  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाना
 चाहता  न  जिसमें  ag  बताया  गया  है  fe  ?  परस्पर  विरोध  के  लिये  राज्यपाल
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 बाण

 में  निहित  ही  जिम्मेदार  हैं  मंँ  मंत्री

 महीदय

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि

 जों  कुछ  भो  उन्होंने  कहा  वह  तकनीकी  रूप  से  सही  हैं  कि  सीमाओं  ar  निर्धारण  और

 निपटान  किया  जा  चुका  क्या  ae  इस  तथ्य  से  अवगत  है  कि  राज्यपाल  जो
 वही

 ब्यक्ति

 जो
 असम

 का  राज्यपाल  और
 मेघालय  के  राज्यपाल  दोनों  विधान  सभाओ  में  अपने

 अभिभाषणों  मे  परस्पर  विरोधी  वक्तव्य  दे  रहा  यह  आश्चर्यजनक  बात  हैं  ।

 असम  विधान  सभा  के  बज८  सत्र  का  उद्घाटन  करते  हुय  राज्यपाल  ने  कहां  था  :--

 कामरूप  और  ग्वालपाड़ा
 जिलों

 और  मिकिर  पहाड़ी  जिले
 के

 खण्ड
 एक  और

 दो  की  सीमा  के  समीप  के  क्षेत्र  के
 कुछ

 उपखण्डों  का  मेघालय  में  शामिल  किये

 जाने  की
 माँग

 बार-बार  की  गयी  तथापि  मेरी
 सरकार  यह  विचारें

 है
 कि  अतोत  में  सक्षम  अधिकारियों  के  स्पष्ट  निर्णय  को  देखते

 उस

 संबंध  में

 किसी  प्रकार  के  स्थानांतरण
 किये

 जाने  की  गूंजाइश  नहीं  है
 a?

 वहीं  राज्यपाल  महोदय  मेघालय  विधान  सभा  में  अपने  अभिभाषण  में  कहते  है

 असम  और  मेघालय  के  बीच
 सीमा  और  eo  क्षेत्र

 विवाद
 का  विषय  रहे  हैं  ह

 पन  ना और  मिकिर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सीमा  के  बारे  में  वर्षों से  लगातार
 तनाव

 हुआ  हैं  और  fate  पह ड़ियों  के  खण्ड  एक  और  दो  के  संबंध में  समझौता  अभी  होना

 । है

 म
 महोदय

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  ढारा  बतायी  गयी

 कों  उसी  व्यक्ति  द्वारा  जों  दोनों  राज्यों  के  राज्यपाल  दोहरी  भूमिकों
 निभाकर  बढ़ाया

 भी  इस
 नहीं  रहा  यह  क्षेत्र  सामरिक

 महत्व
 का  है  और  हमारे  देश  की

 सुरक्षा
 क्षेत्र  पर  निभर

 करती  हम  जानते  हूँ  कि  कुछ  भारत  विरोधी  शक्तियों  एवं  TTHATA
 शक्तियों  द्वारा  जों  सर्द  मतभदों  को

 उकसाने
 का  प्रयत्न

 करती  रहती  प्रयास  होते  रहते

 ताकि  विभिन्न  समुदायों  के  बीच  झड़पे  करायी  जा  सके  aaa  में  दुर्भाग्यपुण  भाषायी
 दंगों  के  दौरान  सत्तारूढ़  दल  के  कुछ  सदस्य  वास्तव  म  सावंजनिक  रूप  से  कहते  रहे
 हैं  कि

 इसके
 पीछे

 सी ०  आई०  To  का  हाथ  था  व  इसी  प्रकार  की
 और  भी  कई  बातें

 कहते  रहे  मैं  ae  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  we  जानते
 ह

 fa  UHe  आर०  To

 अर्थात्‌  मारल  रोआरमामेंट  जो
 एक

 सवविदित  अमरीकी  संगठन  जिस  बारे  में  यह

 विचार  कियां  जाता  हैं  कि  उसका  संबंध  सी०  आई०  ए०  से  मेघालय  में  एक  बहुत
 सी  मजबूत  आधार  बना  हुआ  हैं  और  मेघालय  सरकार  का  एक  प्रमुख  मंत्री  UHo  आर०

 ए०
 का  सदस्य  और

 संयोजक  हैं  यदि
 तो  क्य  यह  शंका  करने  का  कारण

 वहीं  कि
 इस

 सीमावर्ती  क्षत  में  गड़बड़  पंदा
 करने

 के  लिये  जानबूझ  कर  षड़यंत्र  किया

 गधा  क्या  म  अपकी
 अनुमति

 से  उस  सम्बन्ध  में
 मंत्री  महोदय  को  स्मरण  करा  सकता

 किः  केवल
 एक

 मस  qa  al  असम  विधान
 सभा  में  की  गयी  थी  कि  प्रसिद्ध

 अथवा  बदनाम  श्री  पीदर  बुलरे  के  नेतृत्व  में  कलकत्ता  में  अमरीकी  वाणिज्य  दूत  के

 कारिय  का  एक  दल  गया  और
 असम

 सरकार  ने  इस  पर  आपत्ति  की
 ह्म

 ने  केन्द्र
 को

 याद  दिलाया  था  पु  भी  एक  अवसर  पर  असम  सरकार  की  पूर्व

 सुचना  दिये  बिना  उसने  केन्द्र  को  बताया  था  कि  एसे  लोगों को
 उस  क्षत्र  में  जाने  की

 मति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  और
 फिर

 भी  उसे  इस  मामल में  सुचित  नहीं  किया  गया
 इन  सभी  बातों  को  sad  हुए  कया  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  केन्द्र  से  इस  aa

 मे
 इन  गतिविधियों  के  खतरे  से  विशेष  रूप  से  जागरूक  है  और  यद  सरकार  इन्हें
 रोकने  के  लिये  क्या  करना  चाहती  है

 ?

 उमा  शंकर  दीक्षित  जहाँ  तक  स्कलों में  असमिया  भाषा
 का  संबंध

 इस  मामल
 के  बारे  म  कुछ  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  हैं  ॥  oa कि कि  कों न्न  परीक्षण  किये  गये  भाषा
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 पढ़ाने  के  बारे  में  जेसा कि  aria  aqea  a  सुझाव  fear  मैं इस  प्रश्न  पर  dist  विचार

 करूंगा  और  किं  कया  ada  आन्दीलन  को  किसी  प्रकार  से  प्रत्यक्ष  एवं  परोक्ष  रूप

 से  इसके  साथ  कोई  संबंध  और  इसे
 बिंगाड़ा  गया

 दूसरे  प्रशन  के  संबंध  इस  बात  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  कुछ  विदशी

 शक्तियां  की  ag  प्रवृति  रही  है  कि  सीमा  के  विवाद  कभी  भी  हल  न  हो  इसके  लिये

 ये  शक्तियां  काम  करती  रही  अतः  यह  सुनिचित  करने  के  लिये  निरन्तर  aaraat  बरती

 गयी है  कि  उन  शंक्तियां  का  नियंत्रण  नं  हों  यह  बात  सभी  जानते  कि  सरकार

 का  एक  मंत्री  एम०  आर०  Wo  से  संबंघिंत है  ।

 इसरी  ,  जो  माननीय  acta  ने  दी  से  भी  म  इंकार  नहीं  कर  रहा  हूं  कि

 जब  कभी  सी ०  आई०  to  से  संबंधित  कोई  विशेष  व्यक्ति  किसी  स्थान  की  यात्रा  करता

 तो  उसकी  यात्रा  के  पश्चात्‌  कुछ  घटनाओं  की  सूचना  मिलती  में  इस  प्रकार

 की  असाधारण  शक्तियों  का  श्रेय  उस  व्यक्ति  को  देने  के  लिये  तंयार  नहीं  हूं  कि  उस  के

 QTc?  इतने  कंम  समय  की  यात्रा  से  इस  gare  के  असाधारण  परिंगाम  निकलेंगे  ।  जहां  तक

 सीमावर्ती  क्षत्रों  में  अधिक  जटिलताओं  को  पैदा  करने  वाली  किसी  ऐसी  गतिविधि  को  रोकने

 के  लिय  की  आवश्यकता  का  संबंध  हमें  तरह  समझा  दिया
 =

 गया  है  और  cat  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयास  क्य  जा  रहा  ्  ||

 सांझे  राज्यपाल के  बारे  में  पुछ  गये  प्रश्न  के  संम्बन्ध  वहँ  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत  से  कार्य  नहीं
 कर  रहे  थे  और  ने  ही  वहं  अपना  विशेष  उत्तरदायित्व  निभा रहे  थे  ।  एंक  मामले  में  उन्होंने  असम  कें  मुख्य
 मेंत्री

 के
 परामर्श

 पर
 कायें

 किंया  थां  और  दूसरे  mere  में  उन्होंने
 मेघालय

 के  मुख्य  मंत्री  के
 परामशे

 पर  काय
 किया था

 ह  ,  महोदय

 कपों

 उसी

 के

 में  राज्ययाल  द्वारा  निभावी  जाने  वाली  यहं  भूमिका  वांछनीय

 श्री  उसा  शंकर  दीक्षित  :
 में  विस्तृत  रूप  से  इस  मामले  पर  विचार  किये  बिना  कोई  मत  व्यक्त  नहीं

 श्री  इयामनस्वन
 मिश्र

 =x
 रज्यपाल

 द्वारा  राज्यपाल  को  क्या  निदेश  दिये  गये  थे
 पा  के  एजेन्ट  भी  होते

 इस  मामले  में  केन्द्रीय सरकार

 श्री  fata  चखे  Weqtty  :  मै
 उस  क्षेत्र  का  हूँ  जिसका  इंस  से  ada  है  ।  मैं  इसके  बारे  में  बहुत  ही

 दुखित
 x

 हूं  और  मैँ  यहं  चाहता  हूं  कि  स्थिति
 को

 सामान्य  बनाया
 जाये  ।  माननीय  गृह  मंत्री  की  बात

 को
 ध्यान

 में  रखते  दुए  मैं  उनका  ध्यान  इंस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  राज्यपाल  कीं  स्थिति  उन  के  द्वारा

 दिये  गये  परस्पर  विरोधी  वक्तव्यों  के  कारण  समूचे  aa  में  पूरी  तरह  खराब  हो  गयी  है  क्योंकि  एक  सामान्य
 व्यक्ति

 से
 सांविधानिक  उपबन्ध  जानने

 की
 अपेक्षा

 नहीं  की  गयीਂ  है  जिसके  द्वारी  राज्यपालਂ  विभिन्‍न  विधान
 सभाओं  में  पूरी  तरह  परस्पर  विरोधी  वंक्तव्य  दे  सकता  है  ।  इस  के  अतिरिकत  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  जानना  चाहता  प्रथम  तो  यह  कि  इंस  gear  की  देखते  हुये  कि  यदि  इस  प्रकार  के  विवादों  को  नहीं

 टाया  जाता  तो
 न

 इससे  एक  org
 की

 पिटारी  ही  खुल  अपितु  इससे  विदेशी  तथा  देशीय
 विघटनकारी  शक्तियों  को  अपना  काम  करने  का  अवसर  सिल  सरकार  इसਂ  समस्या  को  निपटाने

 के  लिये  क्या  कायंवाही  करना  चाहती  है  ?

 इसके  अतिरिक्त  मुझे  यह  मालूम  हुआ  है  कि  भारत  सरकार  ने  गारो  राष्ट्रीय  परिषद  को  उनकी  मांग

 के  संबंध  में  कोई  उत्तर  भेजा  है
 ।

 कया  वह  हेमें  इस  उत्तर  का  सार  अथवा  विषयवस्तु  बताने  की  कृपा
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 ना

 गारों  लोगों  की  एक  शिकायत  यह  भी  है  कि  मेघालय  में
 सांविधानिक

 उपबन्ध  के  अन्तर्गत  उन्हें

 सूचित  जनजाति
 से

 संबंधित  समझा  जाता  है
 और

 असम  में  उन्हें

 '
 अनुसूचित  पिछड़े  वर्गोਂ  के  रूप

 में  समझा  जाता  हालांकि  असम  सरकार  ने  उन्हें  अनुसुचित  जनजातियों  के  सभी  लाभ  प्रदान  कर  दिया

 क्या  सरकार  का.विचार  उपयुक्त  वैधानिक  परिवर्तन  या  संविधान  में  संशोधन  करनें  का  ताकि

 सांविधानिक  असंगतियों  को  दूर  करने  के  लिये  असम  में  इन  लोगों  को  अनुसुचित  जनजातियों  के  लाभ  दिये

 जा  सकें

 थी  उमाशंकर  दीक्षित  म  इस  उत्तर-के  पाठ  के  बारे  में  नहीं  जानता  जो  माननीय  सदस्य के  अनुसार
 जारी  हुआ था  ।  इस  समय

 जो
 सुचना  पास  उपलब्ध  ऐसा

 कोई
 उल्लेख  नहीं  हुआ  है  |  जहां तक

 स्थिति  का  स्थिरीकरण  करने  की  आवश्यकता  का  संबंध  में  माननीय  सदस्य  कें  साथ
 पुरी  तरह  सहमत

 हूं  और  यदि  वह  किन्हीं  विशेष  उपायों  का  सुझाव  दे  सकते  तो  हम  उन  पर  भी  विचार
 करेंगे

 ।  इस  समय

 हमारी  स्थिति  यह  है  कि  हम  ऐसी  फूट  डालने  वाली  प्रवृत्तियों  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहत ेहैं  जिससे  और

 विरोध पैदा  चाहे  यह  के  आधार  पर  हो  अथवा  अन्य  किसी  कारण  से  ।  मेरा
 अपना

 विश्वास

 यह  है  कि  Tim  न  आन्दोलन  उस  व्यवहार  जो  गारों  लोगों  के  साथ  किसी  एक  या  दूसरे  क्ष
 में  हो  रहा

 प्रति  असंतोष  के  कारण  हो  रहा  यदि  असंतोष  के  इन  कारणों  को  दूर  कर  दिया  तो

 गत  रूप  से  मेरा  यह  विश्वास है  कि  ऐ  से  आन्दोलनों के  जारी  रहने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आप  को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  कोई  उत्तर  भेजा  गया  है  अथवा

 त

 उमाशंकर  दीक्षित  :  मूझे  इस  के  बारे  में  मालम  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  आपको  यह  मालूम  नहीं  तो  क्या  आप  कृपा  करके  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ?

 श्री  fan  चन्द्र  गॉस्वामी  कया  उनका  बिचार  संविधान
 संशोधन

 करने  का  है  जिससे  असम  के

 गारो  लोगों  को  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लाभ  प्रदान  किये  जा  सकें

 शी  उसाशंकर  दीक्षित  :  हम  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  किन्तु  हम  उस  पर  विचार

 करेंग  ।

 थी  sure  नन्दन  मिश्र
 :  हम  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य

 को
 गम्भीरता  से  कैसे  लें  कि  सरकार  स्थिति

 को  बिगाड़ना  नहीं  चाहती है  जब  कि  1972  में  दिये  गये  ज्ञापन  पर  कोई
 विचार

 नहीं  किया  गया

 और  उसकी  ओर  अभी  तक  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ?  यह  ठीक  या  गलत  हो  सकता है  ,  किन्तु  ज्ञापन  में

 बताया
 गया  है

 है
 कि  मेघालय  सरकार  इन  लोगों  के  द्वारा  ध्यान  अंपने  कुप्रबन्ध  अथवा  कुप्रशासन  से  हटाता

 चाहती  है ं  एस  क्या  कारण  है  कि  भारत  सरकार  ने  इतने  समय  तक  उस  ज्ञापन  पर  विचार  नहीं  किया  ?

 मेँ  इस  प्रशन  पर
 विचार  नहीं  करना

 चाहता
 कि  ज्ञापन  अथवा  वह  धारणा

 ठीक  अथवा  गलत  है  ।  क्या  भारत

 सरकार  का  यह  कत्तव्य  नहीं  है  कि  वह  शीघ्र  कार्यवाही  करे  ताकि ऐसी  स्थितियां  कोई  गम्भीर  रूप  धारण

 नकरलें  ?  क्या  सरकार  अन्तर्राज्यीय  विवादों  के  निपटान  के  लिए  किसी  तंत्र  के  बनाने  के  बारे  में  विचार

 कर  रही  जो  किसी  प्रकार  की  गड़बड़  हो  जाने  के  तुरन्त  पश्चात  कार्यवाही  कर  सके  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  जब  कोई  निर्णय  जाता  तो  सभी  संगत  बातों  पर  विचार  किया

 जाता है  ।  जहां  तक  अन्य  माननीय  सदस्यों  द्वारा  पुछ  गये  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार की

 धारणा  यह  है
 कि

 उसका  बिचार  किसी  प्रकार  के  परिवर्तन  करने
 का

 नहीं  है  I"

 श्री  दयाम  नन्दन  मिश्र  :  आप  ने  ज्ञापन  के  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  है  ?

 श्री  उमाशंकर  वीक्षित :
 यदि  उस  नीति  को  बदलने  का  विचार  नहीं  किया  गया  तो  पहले  अप

 नायी  गयी  नीति  पर  दुढ़  रहने  के  अतिरिक्त  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती है

 थी  इयास  ara  मिश्र  मेरे  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मिश्र  का  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  क्यां
 आप

 ra  कोई  मूल्यांकन  किया  है  अथर्वा

 कोई  मूल्यांकन  करने  जा  रहे  कि  ये  सभी  बातें  मेघालय  सरकार  के  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  हुई  ह  ताकि

 राज्य  के  मामलों  में  अपने  कुप्नबन्ध  से  ध्यान  हटाया  जा  सके  |

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  यह  मेघालय  सरकार  की  कार्येवाही  के  संबंध  में  व्यक्त  किया  गया  एक  मत

 हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  कृपा  करके  मूल्यांकन  करेंग  ?

 att  उमाशंकर  दीक्षित  :  मैं  उनकी  धारणा  के  संबंध  में  मत  व्यक्त  करने  में  असमय  हुं  ।

 शी  बसन्त  साठे  :  आज  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  हैं  कि  कामरूप  जिले  का

 धीश  और  पुलिस  अधीक्षक  ने  इस  समाचार  का  खंडन  किया  है  कि  असम  से  पुलिस  बल  भेजा  गया  था  अथवा

 वह  मेघालय  की  पुलिस  के  आमने-सामने  जैसा  कि  कल  समाचार  मिला  था  ।  इस  से  पुर्व
 चार  का  खंडन  होता  है  ।  कुछ  समय  पु  कुछ  तथाकथित  असम  के  सीमावर्ती  क्षत्रों  से  गारों  जनजातियों

 लगभग  1500  द्वारा  प्रदर्शन  किये  जाने  का  समाचार  मिला  था  ।  मेघालय  सरकार  की

 रिपोर्ट  के  अनुसार  इन  लोगों  को  गारो  पहाड़ियों से  मेघालय  ले  जाया  गया  था  ।  उस  प्रदर्शत  में  गोली  चलायी

 गयी  थी  और  एक  व्यक्ति  भार  गया  था  ।  उस  व्यक्ति  की  शब  प्राप्त  करने  के  लिये  किसी  ने  भी  दावा  नहीं
 किया  है  ।  यदि  यह  प्रदर्शन  असम  में  रहने  वालों  लोगों  का  उपद्रव  तो  स्पष्ट  रूप  से  असम  में  रहने
 वाले  लोगों  द्वारा  इस  शव  को  प्राप्त  करने  का  दावा  किया  गया  होता  ।  यह  जानना  हूं  कि  कयों

 यह  सच  नहीं  है  कि  इस  शव  को  प्राप्त  करने  के  लिये  दावा  नहीं  किया  गया  ?  इससे  यह  संदेह  होता  है  कि
 वह  बाहरी  व्यक्ति  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  किस  किस  सीमा  तक  प्रोत्साहन  दिया  गया  क्या

 यह  हो  सकता  है  कि  मेघालय की  ओर  से  यह  ध्यान  हटाने  वाली  एक  चाल  ?

 राज्यपाल  के  सम्बन्ध  राज्यपाल  एक  शरीर  में  दो  व्यक्तियों  के  रूप  में  अपनी  तथाकथित

 निक  हैसियत  में  परस्पर-विरोधी  वक्तव्य  देने  की  बजाय  बीच-बचाव  तथा  समझौता  कराने  वाली  भूमिका
 क्यों  न  अदा  करें  ?  उन्हें  ऐसा  कयों  नहीं  करना  चाहिये  ?  उन्हें  इसका  निपटान  क्यों  नहीं  करना  चाहियें  ?

 उन्हें  बातों  का  निपटान  क्यों  नहीं  होने  देना  चाहिये  ?  क्या  इन  बातों  की  सुचना  भारत  सरकार  की  दी

 गयी
 थी ?  इस  अशान्ति  को  पैदा  होने  से

 राकने  के  लिये  कार्यवाही  की  गयी  थी  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  सुचना  और  रिपार्टों  जो  समय-समय  पर  राज्यपाल  द्वारा  भजी  जाती

 रही  गारो  लोगों  की  मांगों  से  संबंधित  घटनाओं  के  बारे  में  सरकार  को  सुचित  किया  जाता  रहा  है

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  fe  उन्हें  आश्चर्थ  है  कि  सरकार  इस  मामले  का  निपटान  नहीं  कर  सकी  है  ।  यह

 इतना  सरल  मामला  नहीं  है  कि  राज्यपाल  ने  केवल  एक  निर्णय  ही  लेना  होता  है  और  इसका  हल  करना

 होता  है  ।  यह  एक  नटिल  मामला  है  जहां  भावनाओं  का  संबंध  होता  है  जहां  तक  वास्तविक  सूचना  का

 संबंध  है  जिसे  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  मुझे  सूचना  दी  जानी  arias  ।

 श्री
 समर  गुह

 :
 इस  से  पृ्ें  स्थिति  इस  सीमा  तक  बिगड़  जाये  कि  दोनों  राज्यों  के  लोग  एक  दूसरे

 से  लड़ाई  करने  लग  और  दोनों  राज्यों  की  सशस्त्र  पुलिस  के  बीच  इस  प्रकार  के  झगड़े  होने  लग  क्या
 कार  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  न्यायाधिकरण  की  नियुक्ति  करेगी  और  यह  कहेगी  कि  ए  से  विवाद  ग्रस्त  क्षेत्रों
 के  daa  में  उच्चशक्ति  प्राप्त  इस  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  मान्य  होगा  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  किसी  न्यायाधिकरण  की  नियुक्ति  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जैसा कि
 माननीय  सदस्य  द्वारा  सुझाव  दिया  गया  किन्तु  भारत  सरकार  गम्भीरतापुर्वक  इस  प्रश्न  पर  विचार

 करेगी
 और

 वह  यह  भी  सूनिश्चित  करेगी  कि  स्थिति  बिगड़ते  न  पाये  |

 श्री  समर  ag  :  यदि  आप  दोनों  राज्यों  को  एक  निष्पक्ष  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  के  लिये  सहमत  कर

 तो  इस  मामले  का  निपटान  किया  जा  सकता  है  ।  आप  एक  न्यायाधिकरण  ्
 नियुक्त  करने  के  लिये

 सहमत  क्यों  नहीं  हो  रहे  है  ?

 6
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 श्री  बी०  क्०  aiaaad :  :  यह  भली  भांति  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  असम  और  मेघालय  की  सीसाओं
 के  बीच  सीमा  विवाद  इतना  अधिक  बड़  गया  है  कि

 भारत
 सरकार  को  तुरन्त  तथा  अविलम्ब  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  और  माननीय  मंत्री  ने  भी  यही  कहा  है  उनसे  यह  जानना  चाहता  g  कि  क्या  उनके  पास

 एसी  कोई  सूचना  है  कि  मेघालय  पट
 च... नये, ड़ियों

 के
 भीतर

 असम  सीमा  a  निष्कासित  गारों  लोगों  नामपर

 के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  ने  मेघालय  के  तथा  अन्य  लोगों  को
 पहले  ही  राहत  शिबिर  चालू  किये  गये  कया  उन्हें  इस  बात  की  सुचना  भी  मिली  है  कि  उन  राहत  शिविरों

 से  चन्दा  देने  के  लिये  दबाव  डाला  क्या  उसे  यह  भी
 मालूम  है  कि  असम  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  हुई

 बड़  चाहे  यह  राजनीतिक  हो  अथवा  दूसरी  तथा  भाषायी  गड़बड़  के  नाम  पर  भी  पूरी  तरह  &
 इस

 बात  को  जनते  हुये पे  भी  मेघालय  सरकार  ने  कुछ  लोगों  को  राज्यों  में  आने
 के

 लिय  प्रोत्साहन

 इन
 मामलों  का  निपटान  असम  सरकार  द्वारा  किया  जाना  पहिये  ।  इन  सभी  बांतों  को  देखते  हुये  क्या

 मैँ  यह  जान  सकता हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  एक  जांच  समिति  की
 करेंगे

 जो  विस्तत  झप
 a

 विचार
 करेगी  कि  क्या  मैघालय  सरकार  द्वारा  विभिनन  क्षेत्रों  के  लिये  किये  गये  दाव ेन्यायसंगत  हैं  अथवा  इन्हें
 केवल  मेघालय  सरकार  के  दोषों  तथा

 बुराइयों
 को  छिपाने  के  लिये  सी०  आई०  ए०  अथवा  एम ०  आर०

 Qo  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  किया  गया  है  ।  मैँ  जानना  चाहता हुं  कि  कया  एक  जांच  समिति  नियुक्त  की

 जाएगी  और  उसे  यथाशीघ्र  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  जायेगा  ?

 उमाशंकर  दीक्षित :  ऐसी
 समिति  की  नियुक्ति  नहीं  की

 अपितु  हम  तथ्यों  का  लगाने

 के  लिये  जांच  करना  पसंद  ताकि  हम  उपयुक्त  कार्यवाही  कर  सकें  ।

 भा  न! ०  क्‌०७  aramat:  गारो  राष्ट्रीय  परिषद  द्वारा  चाल  किये  गये  राहत  के  बारे  में

 उन्हें  कहना  है
 ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  मझे  इस  बारे  में  मालम  नहीं  है  ।

 श्री  बोरनदत्त  :  क्या  जान  सकता  ह  कि  ऐसी  कौत  सी  बात  है  जो  सरकार  को  गारों  लोगों  को

 सूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करने  से  रोकती  है
 ?

 थ्री  उसाशंकर  दीक्षित  :  पर  विचार  करना  होगा  ।  हम  ने  उस  पर  विचार  हीं  किया  है  ।

 श्री  तरुण  गोगोई  :
 क्या

 a
 माननीय  संतरी  से  जान  सकता  हुं

 कि
 कया  मेघालय  सरकार  ने  केन्द्रीय

 कार  को  किसी  सीमा  विवाद  के  होने  के  बारे  में  सूचित  किया  है  और  यदि  तो  विवादग्रस्त  क्षेत्र  कौन

 कौन  से  है  और  क्या  दोनों  सरकारों  के  बीच  मामले  का  निपटान  करने  के  लिये  अनुकूल  वातावरण  पैदा  करने
 की  बजाय  द्वारा  निभायी  गयी  परस्पर  विरोधी  भूमिका  से  अधिक  जटिलतायें  पैदा  हो  गयी है
 और  राज्यपाल  द्वारा  दिन  प्रतिदिन  की  घटनाओं  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  सुचित  करने  की  बात  को
 देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मामले  का  निपटान  करने  के  लिये  भूमिका  निभाये  जाने  के  बारे  में

 पाल  को  क्या  परामशं  दिया  गया  ह ै?

 att  SRIWMET  दीक्षित :  मेंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  दोनों  सरकारों  ने
 हमारे

 साथ  इस  मामले  पर

 चर्चा नहीं  की  हैं  एक  पक्ष  अथवा  दुसरे  पक्ष  द्वारा  कोई  मांग  नहीं  की  गयी  है  ।  जैसाकि मैंने  कहा  है  कि
 गारो  राष्ट्रीय  परिषद  ने  इस  मामले  को  उठाया  था  और  कुछ  आन्दोलन  भी  किया  गया  था  ।  मैंने  इस  मामले
 में  भारत  सरकार  की  स्थिति  को  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।

 श्री  तरुण  गोगोई  :  इस  मामले  का
 निपटान

 करने  के  लिये  निभायी  जानेवाली  भूमिका  के  बारे  में  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  राज्यपाल  को  परामर्श  दिया  गया  है  ?

 उपाध्यक्ष  ः  हम  इस
 प्रश्न  पर  आधा  घंटे  से  विचार  कर  रहे  हमें  इस  से  अधिक  समय

 इसे

 नहीं  देना  |  सदस्यों  ने  अनेक  संगत  तथा  तर्कसंगत  प्रश्न  हैं  और  मं
 '
 महोदय ने  कई

 बार  कहा  है  कि  उन्हें  सुचना  की  आवश्यकता  है  ।  उन्होंने यह  भी  कहा  ae  arene  कता  ari
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 afr  वह  इन  मामलों  की  जांच  करेंगे  ।  ~)  arm  है  कि  उनके  द्वाराਂ ay  जाने  वाली  जांच  में  सदस्यों

 द्वारा  पुछ  गये  सभी  प्रश्नों  पर  विधार  किया  जायेगा  और  जांच  के  पश्चात्‌  सभा  के  समक्ष  इसके  प्रतिवेदन

 को  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये
 ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 इस  सत्र  की  समाप्ति से  पूर्व  इसे  पेश  किया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यथाशीघ्र  इसे  पेश  किया  जाना  क्योंकि  उस  क्षेत्र  में  घटनायें  हो  रही

 इस  बारे  में  कई  बातों  पर  विचार  करना  होगा  |  हमें  इसे  ऐसे  ही  नहीं  लेना  च।हिय

 श्री  इन्दजीत  गुप्त  :  उस  मामले  इस  बीच  राज्यपाल  को  बदल  दिया  जाना  चाहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय
 e  उठायी  गयी  प्रत्येक  बात  की  जांच  की  जायेगी  ।

 चक श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  वह  इस  बात  को  और  उकसा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  ह बमन  ।

 att  बी०  |. हु ०  zag  उठे  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :

 मैं  ने  अगले  प्रश्न  को  पूछते  के  लिये  कहा  है  ।

 देश  में  दुर-संचार  srfeerct  केन्द्रों  की  स्थापना

 क  71.0  श्रीमती  atfastl  दयाम

 श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह ैन् क्या  सरकार  ने  देश  में  दूरसंचार  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  उक्त  केन्द्रों  में  कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  होंगे  ;  और

 (7)  क्या  इस  प्रकार  के  एक  केन्द्र  की  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापना  की  जाएगी  ?

 संचार  मंत्राल८  सें  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :

 38  प्रशिक्षण  केन्द्र  जिनमें  प्रतिवर्ष  अधिक  से  अधिक  लगभग  13,000  कर्मचारियों  को

 प्रशिक्षेण  देनें  की  क्षमता  हैं

 लखनऊ  में  सकिल  दूरसंवार  प्रशिक्षण  कानपुर  में  जिला  प्रशिक्षण  केन्द्र  और  मेरठ  में

 एक  क्षेत्रीय  दूरसं'ार  प्रशिक्षण  tex  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  हैं

 Shrimati  Savitri  Shyam:  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  keeping  in  view  of  the
 increased  National  and  International  activities,  there  is  no  corresponding  speedy
 expansion  of  Telecommunications  in  our  country  and  there  has  been  no  modemity
 and  even  efficiency  has  not  been  increased.  In  such  a  big  country,  the  total  number
 of  Training  Centres,  which  are  functioning  at  present  is  38.0  only  in  which  there
 is  provision  of  imparting  training  to  13,000  people.  May  I  know  from  the  Hon.
 Minister  what  is  the  cadrewise  number  of  personnel  who  have  been  trained  elabo-
 rately  in  these  Centres  during  the  last  five
 ment  fully  for  which  they  were  trained  ?

 years  and  whether  they  meet  the  require-

 I  also  want  to  know  whether  proper  arrangements  have  been  made  in  the
 Hostels  for  boarding  and  lodging  of  the  trainees  ?

 Prof.  Sher  Singh:  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  there  has  been  much  expansion of  Telecommunication,  because  at  the  time  w  hen  our  country  became  independent there  were  only  15  thousand  Telephone  conn  ections  in  t द  he he  country  but  at  present
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 16  lakhs  ‘Telephone  connections  have  been  given,  It  means  that  there  has  been
 100.  per  cent  expansion,  but  it  is  correct  that  there  should  be  more  expansion  and

 as  a  result  of  the  expansion  in  Fifth  Plan,  another  752.0  lakhs
 telephone

 connections

 would  be  provided.

 So  far  as  training  is  concerned,  we  have  expanded  this  also  and  at  present  38
 centres  are  functioning  in  the  country  where  13,000  people  are  being  trained.  I  have

 not  got  the  figures  of  last  5  years,  but  some  12,405  people  were  trained  during
 1973-74,

 So  far  as  the  question  of  providing  Hostel  accommodation  is  concerned,  there  are
 the  ‘centres  have hostels  in  places  like  Jabalpur,  Nagpur  etc.  and  in  some  places

 been  opened  in  rented  byildings.  We  have  allocated  Rs.  13  crores  in  this  plan  for
 the  construction  of  buildings  after  acquiring  land  at  some  places.

 Shrimati  Savitri  Shyam:  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  want  to  know  whether
 the  instructors,  who  were  sent  to  these  and  other  Tele-Communications  Centres  and
 also  other  people,  who  were  sent  for  training  under  the  Colombo  Plan  during  the
 last  five  years,  have  been  posted  at  these  centres  for  imparting  the  same  subject  for

 which  they  have  been  trained  or  whether  they  have  been  posted  some  where  else  ?

 Secondly,  whether  3  centres  are  sufficient  for  a  big  state  like  U.P.?

 Prof.  Sher  Singh:  12  persons  are  sent  for  getting  training  under  the  Colombo
 Plan.  Some  times  less  than  12  persons  are  sent  for  training,  but  approximately  12

 persons  are  sent  for  getting  training  and  they  are  only  sent  for  that  type  of  training
 which  is  not  being  imparted  in  this  country  and  they  are  posted  for  that  work  only
 for  which  they  are  trained.

 Sc  far  as  the  question  of  the  number  of  Training  Centres  in  U.P,  is  con-
 cerned,  we  propose  to  open  2  more  centres  in  U.P.,  i.e.  one  in.  Gaziabad  and  the
 other  is  Naini  in  addition  to  the  existing  3  training  centres,  there  would  be  12
 batches  in  Ghaz
 a  batch.  iabad

 and  6
 करपाद

 in  Naini.  There  are  25  trainees  to  45  trainees  in

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  The  Hon’ble  Minister  has  stated  in  reply  to
 the  main  question  that  13  thousand  people  are  being  trained.  I  want  to  know,
 whether  keeping  in  view  of  the  requirements  of  the  country  Government  propose  to
 increase  the  number  of  trainees.

 I  would  like  to  know  in  which  States  the  new  centres  are  going  to  be  set  up
 and  how  many  more  centres  are  going  to  be  set  up.

 Prof.  Sher  Singh:  As  I  have  stated  that  we  are  going  to  set  up  centres  at  some
 places.  One  centre  will  be  set  up-in  U.P.,  one  in  Punjab  and  another  will  be  set
 up  in  Rajasthan.  Similar  centres  will  be  opened  at  other  places  also  where  they
 ate  required.  It  is  proposed  to  open  more  batches  at  the  existing  centres  such  as

 We  are we  are  thinking  to  open  six  batches at  Kanpur  where  there  is  two  batches.
 thus  expanding  it  in  this  way  and  will  expand  according  to  requirement.

 श्री  एम०  एस०  संजीवीराव  :  सौभाग्यवश  भारत  माइक्रो  वेव  उपकरणों  समेत  दूर  संचार  के

 सभी  तरह  के  उपकरणों  की  योजना  उनका  निर्माण  स्थापित  करने  तथा  देखभाल  करने  की
 स्थिति  में  संयुक्तराष्ट्र  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  अफ्रीका  तथा  मध्य-पूर्व के  देशों  को.लगभग  30  लाख
 डालर  मूल्य  के  उपकरणों  की  आवश्यकता  है  तथा  हमने  उन  देशों  में  अच्छा  निर्यात  tsar  है  और  यू  गांड
 जेसे  देशों  ने  भो  हमारे  दूरसंचार  इंजीनियरों  की  मॉँग  की  है  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  मैँ  मंत्री  महोदय  से  जान

 सकता  हुं  कि  कया  वे  दूरसंचार  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या  में  वुद्धि  करने  के  लिए  पर्याप्त  काय  वाही
 कर  रहे  हैं  ?

 sito  शेर  fag  :  मैने  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम  दूर  संचार के  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ा  रहे  है
 तथा  हम  इन  उपकरणों  का  निर्यात  अन्य  विशेषकर  मध्य-पुर्व  के  देशों  अष्ट  को  वर  रहे  हैं  ।
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 जनजातीय  कल्याण  विभाग

 oft  fit WIT a  गोसांगों  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  aga  पंच  वर्षीय  योजना

 और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्र  प्रायोजित  तथा  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  कार्यक्रमों  के  शीषंक  के

 Ta  राज्य  जनजातीय  कल्याण  विभागों  के  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  अनुसुचि  a  जग
 =o

 जातियों

 के  लिए  आबंटित  की  गई  राशि  इस  प्रकार  है

 चौथी  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  योजनाय  )  ,

 करोड़ों  में )
 केन्द्रीय  क्षेत्र  39.19  32.00

 राज्य  क्षेत्र  34.00  71.00

 इसके  अतिरिकत  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  जनजातीय  क्षेत्रों  के  संयुक्त  विकास  के  लिए  संबंधित
 राज्यों  को  200.  00  करोड़  रुपय  की  राशि  आबंटित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 श्री  गिरवर  गोमांगो  :  पांचवों  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्र  में  कहा  गया  है  कि  सरकार  का  विचार  पिछड़
 क्षेत्र

 के लिए  500  करोड़  रुपये  देने  का  है  ।  परन्तु  यहां  प्रतिवेदन में  पिछड़  क्षे त्र  के लिए  केवल  255  करोड़
 रुपय  आबंटित  किए  गए  चौथी  योजना  में  केन्द्रीय  फेस  में  यह  राशि  39.  19  करोड़  रुपय  थी  जबकि

 पांचवी  योजना  में  यह  केवल  32  करोड़  रुपये  ।  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  योजना  में  यह  आबंटित  धन
 राशि  कम  की  जा  रही  केन्द्रीय  क्षत्र  और  राज्य  क्षेत्र  दो  क्षेत्र  हैं--केन्द्रीय  क्षेत्र  समूचे  राष्ट्र  के

 "ata -

 क्रम  के  लिए  है  और  राज्य  क्षेत्र  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  लिए  है  ।  म  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  इस  क्षेत्र
 की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  पांचवीं  योजना  में  जनजाति  क्षेत्रों  के  विक।स  के  लिए

 राशि  के  आबंटन  में  वृद्धि  की  जाएगी  ?

 श्री  राम  निवास  frat  :  मे  ने  आंकड़े  दिए  अस्थायी  आध!र  पर  पांचवीं  योजना  की  छोटी  राशि

 32  करोड़  की  तुलना  में  चौथी  योजना  में  39  .  19  करोड़  रुपय  की  राशि  मेरे  विवरण  के  साथ  पढ़ी  जाय  ।

 इसके  अतिरिक्त  पांचवीं  योजना  के  दौरान  जनजाति  क्षत्रों  के  समेकित  विकास  हेतु  संबंधित  राज्यों  को  200

 करोड़  रुपय  आबंटित  किए  जाएंगे  |

 पांचवीं  योजना  में  नया  दृष्टिकोण  अपनायः  गया  है  ।  अनसुचित  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  एक
 नीति  बनाई  गई  है  और  इस  दृष्टिकोण  के  अन्तगंत  जनजाति  क्षत्रों  के  लिए  उपयोजनाएं  बनाने  तथा  उन

 क्षेत्रों  के लिए  उपयुक्त  विशेष  योजनाएं  भी  बनाने  का  विचार  है  ।  इन  योजनाओं  को  देखते  हुए  और  सभी

 विभिन्‍न  विभागों  और  विकास
 शीष  कों  को  देखते  हुए  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  किया  गया

 बंध  पिछले  वर्षों  की  अपेक्षा  अधिक  होंगा  ।

 शमी  fireqe  गोमांगो  :  मेरा  दुसरा  प्रशन  यह  है  ।  भारत  सरकार  ने  जो  नई  नीति  अपनाई  है  वह  यह

 है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जनजाति  विकास  खंड  को  समेकित  बिकास  एजेंसी  में  बदला
 जाये  इडचनीं  ही  नहीं  जनजाति  के  विकास  के  लिए  जनजाति  विकास  एजेंसियों  औ  र  are  प्रायोजित
 नाएं  मंत्री  महोब्य  ने  बताया  है  कि  इसके  अतिरिक्त  जनजाति  क्षेत्रों  के समेकित  विकास  के  लिए  200
 करोड़  आबंटित  किए  जाएंगे  ।  पांचवी  योजना  में  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  उपयोजना ए  तैयार  करने  तथा
 जनजाति  क्षेत्रों

 के लिए  विशेष
 योजनाएं  बनाने  का  विचार  है  ।  मेरा  प्रश्न  है  कि  क्या  उपयोजना  आदि  के

 लिए  अलंग  से  200  करोड़  रुपयों  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  अथवा  जनजाति  क्षेत्रों  के  समेकित  विकास
 के  लिए  यही  आबंटित  घन  राशि  है  ?
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 श्री  रास  faaia  feat:  जनजाति  विकास  खंड  केवल  वर्तमान  ae  के  लिए  चालू  किए  जा  रहे है
 ।

 हमारा  विचार  अगले  वर्ष  से  क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  एक  नई  योजना  नीति  अपनाने  का  है  तथा  इस  उद इय
 के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं  बनाई  जा  रही  हैँ  ।  पांचवीं  योजना  में  जोर  इस  बात  पर  होगा  कि  मुख्य  साधन

 सामान्य  बजट  से  आने  चाहिए  और  निश्चय  ही  जनजाति  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कार्य  क्रमों  को  समूचे
 रूप  से  आम  योजना  से  पर्याप्त  सहयोग  मिलेगा  और  जो  मैंने  आंकड़े  दिए  हैं  वह  केवल  अनुपूरक  हैं  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  The  money  which  is  allocated  to  state  Governments  for
 the.  upliftment  and  development  of  Scheduled  castes  and  Scheduled  tribes  is  not
 Spent  in  full  by  them  for  the  purpose  and  that  is  spent  on  other  unimportant  works,
 for  example,  they  have  not  spent  Rs.  5  crores  allocated  in  the  last  five  years  plan,  for
 electrifying  20  thousand  villages.  Only  Rs.  3  crores  or  Rs.  34  crores,  were  spent
 for  electrification  and  the  rest  was  spent  on  other  works.  I  want  to  know  what
 action  you  take  when  the  state  Governments  do  not  spend  the  money  allocated  to
 them  for  the  upliftment  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  for  this  purpose  ?

 in  this Do  you  ask  them  to  supply-the  detailed  statement  of  the  expenditure
 connection  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  We  take  it  for  granted  that  State  Governments  are
 as  much  anxious  to  develop  these  areas  and  to  uplift  these  people as  we  are.  That
 is  why  in  the  state  sector  the  amount  has  been  increased  to  Rs.  74  crores  in  fifth  plan
 from  Rs.  34  crores  in  fourth  plan.

 So  far  as  the  particular  question  of  the  hon.  Memiber  regarding  the  electrifica-
 tion  of  villages  is  concerned,  I  can  answer  provided  a  separate  notice  is  given  for  it.

 श्री  डी०  बसुमतारी  :  कया  यह  सच  है  कि  योजना में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  आदिम  जाति

 के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  माग  सुझाय  गए  जहां तक  जनजाति  विकास  खंडों  का  प्रश्न  मंत्री

 दय  ने
 श्रो  गोमांगो  के  उत्तर  में  कहा  है  कि  जनजाति  विकास  खंड  केवल  एक  वर्ष  तक  चलेगा ।  मैं  मंत्री

 दय  और  संसद  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  जनजाति  विकास  खंडों  के  नाम  पर  राशि  सामान्य

 क्षेत्र  में  दी  जाती  है  ।  जनजाति  विकास  खंडों  के  नाम  पर  केवल  अन्य  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  जनजातियों

 को  नहीं  ।  का  केवल  25  प्रतिशत  भाग  जनजाति  के  लोगों  कीਂ  भलाई  के  लिए  पानी  की  शिक्षा

 आदि  पर  व्यय  किया  जाता  मंत्री  महोदय  से  समय-समय  पर  यह  प्रश्न  जाता  रहा  है  कि  इस  मामले

 को  देखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ताकि  जनजाति  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचें  ?  म  जानना

 चाहता  हं  कि  ए  सी  कौन  सी  योजना  है  जिसके  द्वारा  वह  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  प्रकार  कीਂ  आबंटित
 राशि  जनजाति  के  लोगों  के  विकास  पर  ही  व्यय  की  जाए  ।

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  जनजाति  खंड  आरम्भ  करने  का  एक  मापदंड  यह  है  कि  उस  क्षेत्र  में  कम  से
 वं वल कम  66  प्रतिशत  जनजाति  के  लोग  रहत ेहै  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए

 25  प्रतिशत  राशि  व्यय  की  जाती  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कई  तरीके  है  कि  क्या  राशि  ठीक  प्रकार

 से  व्यय  की  गई  है  या  नहीं  और  यदि  कोई  विशेष  मामला  सामने  लाया  जायेगा  तो  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 असेनिकों  म  से  भर्ती  किए  गए  c ~N  आजाद  fg ~
 नद  फौज के  सेनिकों  को

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के
 सूप  में  प ंatt  देवा

 715.  श्री  समर  गुह  :  क्या  गृह  मंत्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  असौनिकों
 में

 सें
 भर्ती  किये

 गये  आजाद  हि  नद  फौज  के  सैनिकों  को  स्वतंत्रता  सेनानियों के
 रूप  में  पेंशन  दी  जाती है  ;

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिये  कितने  आवेद  न  पत्र  प्राप्त  हुए  और  अब  तक  कितने  व्यक्तियों
 ने  इस  प्रकार  की  पेंशन  प्राप्त  की  है  ;
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 क्या  रानी  ata  यूनिट  के  सैनिकों  तथा  ‘ar  तरता  लीगਂ  के  सदस्यों  कों  भी  पेन्श

 और मिली  हैं  ;

 (7)  अस  निकों  में से  i  किये  wa  हिन्द  फौज  के  आवेदकों  को  पेशन  देने  की  वांछनीयता
 पर  विचार  करने  सम्बन्धी

 मागं  दर्शी  सिद्धान्तों  की  रूपरेखा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी
 पात्रता  की  शर्तों  को  पुरा  करने  पर  ॥

 अब
 तक  ऐ  से  व्यक्तियों  से  9036  प्रप्त  हुए  हैं  और  917  को  पेंशन  प्रदान  करने

 के  लिए  अनुमोदन  कंर  दिया  गया  है  ।

 जी  पात्रता  की  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  ।

 पात्रता  की  शर्तों  का  उल्लेख  करने  वाली  योजना  की  एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाती

 [wary  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  6719/74|

 श्री  समर  गुह  :  यह  सर्वेघिदित  है  कि  दो  श्रेणियों  के  लोग  आजाद  हिंद  फौज  में  शामिल  हुए  थे  ।  एक
 श्रेणी  ब्रिटेन  की  स्थल  सेना  में  नियमित  कमंचारी  थे  और  दूसरी  श्रेणी  उन  असैनिक  कमंचारियों  की  थी

 जो  दक्षिण  पूर्व  एशिया  में  रहते  थे  ।  इन  असैनिक  कमं  चारियों  को  तीन  श्रेणियों  में  बांटा  जा  सकता

 नियमित  स्थल  प्रशासन  तथा  गुप्त  सेवा  ।  यहे  भीਂ  सबंविदित  है  कि  नेताजी  ढारा  किए  गए
 “32 वान

 के
 उत्तर  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  कुछ  बलिदान  करके  फकीर  बन  जा  आ  दक्षिण  पु

 एशिया  में  हजारों  लोगों  ने  अपना  कॉम  छोड़  दिया  था  तथा  आजाद  हिंद  फौज  को  अपनी  सम्पत्ति  दान  कर

 दी  और  आजाद  हिन्द  फौज  में  भरती  हो  गए  ।  क्या  यह  सच  है  कि  आजाद  हिंद  फौज  के  तीसरी  डिवीजन

 के  अधिकांश  सेनिक  कमंचारो  नागरिकों  से  लिए  गए  थे  ?  यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  आजाद  हिंद
 फौज  के  कम  चा  रियों  जो  तोसरी  डिवीजन  में  नजरबंदी  शिबिरों  में  ब॒री  तरह  से  सताया  गया  और

 जब  युद्ध  में  जापान  पीछ  हठ  गया  तब  आजाद  हिंद  फ़ौज  के  इन्हीं  लोगों  ने  समूचे  दक्षिण  पुव  एशिया  में

 तीयों  के  जीवन  को  वचाया  ?

 एक  मापदंड  ag  निर्धारित  किया
 गया

 था

 जिसको  सम्पत्ति  को  स्वतंत्रता  में  भाग  लेने  के  कारण  जप्त  कर  लिया  गया भ

 है  अधवा  कुक  कर  लिया  गया  है  और  बेच  दी  गई

 एक  और  मापदण्ड  है

 जिसको  राष्ट्रोय  आंदोलनों  में  भाग  लेने  के  कारण  अपनी  असैनिक  अथवा

 अथवा  रोजगार  के  साधनों  से  हाथ  धोना  हैਂ  ।

 श्री  समर  गुह  :
 मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  इन  दो  नियम ं  के  संदर्भ  में  क्या  सरकार  उन  असैनिक

 व्यक्तियों  को  पेंशन  देने  पर  जिचार  करेंगी  जो  आजाद  fhe  फौज  के  नियमित  अथवा  प्रशासन
 अथवा  गुप्त  सेवा  में  शानिल  हुये  थे  ?

 थी  राम  निवास  frat:  यह  सच
 है  कि  आजाद  हिंद  फौज  में  शामिल  होने  वाले  भूतप्वं  असनिकों

 की  समस्या  कुछ  जटिल  है  ।  वर्तमान  मापदंड  के  अनुशार  कुछ  मामलों  प९  विच्यर  नहीं  किया  जायेगा  |
 इन  सभी  बतों  पर  गौर  करन  के  लिए  हमने  श्री  शाहनवाज  खां  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  की  नियुक्ति

 की  है
 जो  इस  मा  मले  की  जाँच  करेगी  तथा  सिफारिश  करेगी कि  क्या  किया  जाना  चाहिए  ।  समिति  ने  आजाद

 हिंद  फौज  के  भूतपूर्व  असेनिकों  को  एक  प्रश्नावली  भेजी  है  जिसमें  उ
 आजाद  हिंद  फौज  में  शामिल

 न्होंने  कुछ  सुचनाएं  यथा  राष्ट्रीयता
 होने  की

 कहां  कार्य  कम्पनी  के  नाम  आदि  की  जानकारी
 मांगी  है  ।  इस  प्रश्नावली  का  परिचालन  किंया  गथा
 इसकी  जाँच  करगी  और  अपनी  सिफारिशें  देगी  ।

 है  और  जब  उनका  उत्तर  भा  जायेगा  तब  यह  सर्मिति
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 श्री  समर  गुह :  भूतपूर्व  असंनिकों  के  साथ  कठिनाई  यह  हैं  कि  वे  अपने  डिवीजन  अथवा  सेना  के  रक

 के  बारे  में
 प्रमाणपत्र

 देने  में  असमथ  है  ।  दस्तावेज  या  तो  नष्ट  हो  गए  है
 अथवा  ब्रिटिश  सरकार ने  जब्ते

 कर  लिए हूँ  ।  मैँ  जानना  चाहता  हू  कि  अखिल  भारतीय  आजाद  हिंद  फौज  जिसके  अध्यक्ष  पंडित

 जवाहूर  लाल  नेहरू  थे  और  बाद  में  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  अध्यक्ष  बने  और  अब  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  अध्यक्ष हू  ,  द्वारा  ज।री  किया  गधा  अथवा
 अस्थायी

 आजाद  हिंद  सरकार  के  जीवित  मंत्री

 अथवा  किसी
 असैनिक  अधिकारियों  द्वा'रा  जारी  प्रमाणपत्र  बंघ  दस्तावे जे  जायेगा  ?  क्या  ara

 मोहन  साझा  और देव  नाथ  दास  जे  से  व्यक्तियों  को  समिति  में  शासिल  किया  भारतीय  स्वतंत्रता

 लीग  के  किसी  सदस्य  को  इसमें  शाशिल  नहीं  fear  गया  ।  कम  से  कम  असेनिक  व्यक्तियों  में  से

 मोइन  साहा  ज॑  से  व्यक्ति  को  उस  समिति  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए

 श्री  राम  निवास  faut
 : 4  यह  सच  है  कि  दस्तावज़  मिलने

 |  में  कठिनाई  हो  रही है  लेकिन  मेरे  विचार
 में  arama  सदस्य  तथा  सदन  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  समिति  का  सिफारिश  करने  पहले  संतुष्ट

 होना
 आवश्यक  मेरे  विचार  में  समिति  को

 उच्च
 शक्ति  प्राप्त  है  ।  श्री  शाहनवाज  खां  सभापति

 हूँ  तथा  श्री  मोहन  fag  संसद-सदस्य  इसके  सदस्य  हैं  आजाद  fere  फौज  के  आंदोलन  को
 संनिकों

 तथा

 अस  निकों  में  नहीं  बांटा  जाना  चाहिए  ।  चूकि  यह  समिति  उच्चशक्ति  प्राप्त  है  इसलिए  सिफारिश देने  का

 काम  हमें  उसी  पर  छोड़  देना  चाहिए  ।

 aft  समर  गुह :
 जिन  लोगों

 ने
 नियमित  सेना  में

 से  इसमें
 भाग  था  उनके  बारे  में  ब्यौरा  मिलने

 कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  परन्तु  असेनिकों  के  बारे  में  ब्यौरा  में  कठिनाई  हैं  ।  सभी  पर  विचार

 फि  जाना  चाहिए  |

 श्री
 Gao  एस०  मुखर्जी  :  शाहनवाज  समिति  को  मंत्री  महोदय  भेजे गए  हिन्द  फौज

 के  भूतपूर्व  सदस्यो ंके  नामो ंके  क्या  सदन  को  इस  समय  यह  आश्वासन नहीं  दिया क ि ह
 कि  श्री  आनन्द  मोहन  सह्य

 और  दबना थ  दास  जेसे  लोंगों  को  भी  अनुदान  fear  जाएगा  चाहे  उनका  नाम

 शाहनवाज  को  भेजन  गया  हो  अथवा न  भेजा  गया  हो

 श्री  राम  निवास
 मिर्धा :

 में  इस  बारे में  इस  समय  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  फिर  भी  आजाद

 fara  फौज  आंदोलन  में  सहयोग  देने  वाले  विख्यात  व्यक्तियों  का  उचित  ख्याल  रखा  जश्एगा  ।

 श्री  एस०  एन०  बनर्जी  :  क्या  सरकार  इण्डियन  नेवी  विद्रोह  की  क्रान्तिकारी  से

 गत  ह्  ?  क्या
 उनको

 स्वतन्त्रता  सेनानी  मानकर  उचित
 लाभ  दिया  जाएगा  ?

 Ly ty  रास  निवास  fi  :  प्रधान  मंत्री  ने
 उन्हें  अन्य  स्वतन्व्र॑ताਂ  सेनानियों  की  तरह  मानने  का  निंणेय

 yee  ही  किया  हुआ  हैं  ।

 गुजरात  में  पांचवीं  योजना  में  गहुन  औद्योगिकरण

 717.  श्री  डी०  डी०  TAS  :  क्या  योजना  मंत्री  ् यंह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  पांचवीं  यो  म  तेज  गति  से  गहन  औद्योगीकरण  किया  जायेगा

 यदि  हां
 तो  खनिजों

 के
 जाने  और  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि

 निर्धारित  की  गई  हैं  ;  और

 (7)  पांचवीं  योजना  में  ग्रामीण  और  हथकरघा  उद्योगों  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की

 है
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 योजना  मंत्रालय  राश्य  मंत्री  मोहन  घारिया  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  प्रस्तुत  है

 विवरण

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  बको  देश  के  साथ  गुजरात  का  भो  तेजी  से  तया  सघन  औद्योगीकरण  करने

 के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किए  जा  रह  हँ  अपनो  पांचवीं  योजना  प्रारूप  गुजरात  सरकार  ने  खनिजों

 को  खोज  के  लिए  12.00  करोड़  बड़े  तथा  मध्यम  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  45.30  करोड़  रुपये

 तयां  उद्योग  सहित  ग्रामोद्योगों  और  ay  उद्योगों  के  लिए  7.70  करोड़  रुपये  का  प्रस्ताव  किया
 राज्य  योजना  परिव्यय  के  आकार  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 तेल  को  खोज  और  उतादन  तथा  तेल  पाइप  लाइनों  पर  विनियोजन  करने  के  कोयली

 नरों  के  बड़ौदा  में  पेंट्रो-रसायन  कम्पलेक्स  और  सहकारी  क्षेत्र  में  उबरक  परियोजना  के  लिए  211

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  मंत्रो  महोदय  ने  विवरण  में  बताया  है  कि  राज्य  औद्योगिक  संयंत्र  को  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  Tat  लेकिन  उन्हों  ने  कुछ  कठिनाईयों  का  उल्लेख  किया  है  ।  औद्योगिक  प्रणाली  में

 वर्तन  को  आवश्यकता  और  विशेषकर  तेल  तथा  पेट्रो-रसायन  क्षेत्रों  में  हुए  बड़े  पर्वितनों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कया  मंत्री  महोदय  अत्यधिक  कमी  तथा  कमी  को  दुर  करने  और  हाल  ही  में  राज्य  में  असंतोष  फ  लाने

 वालो  बेरोज़गारी  की  समस्या  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  सोहन  घारिया  :  जसा  कि  मेंने  पहले  बताया  जहां  तक  हम  अपने  देश  में  अधिक  अशोधित  तेल

 का  उत्पादन  कर  सकते  उस  yar  तक  कुछ  व्यवस्था  भी  करनी  होगी  और  वर्तमान  तेल  संकट  के  संदभं

 में  इन  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  इस  सुझाव पर  विंचार  जाएग  ।

 att  Sto  डॉ०  देंताई  :  समस्या  उद्योगों  की  निर्धारित  क्षमता  को  बनाए  रखने  की  है  ।  हाल

 ही  में  हुई  जबरी  छुट्टी  या  कारखाने  के  बन्द  होने  से  हुई  कमी  का  कारण  स्थानीय  कच्चे  माल  अथवा  बिजली

 को  सप्लाई  कम  होना  है  ।  वर्तमान  उद्योगों  की  पुर्ण-निर्धारित  क्षमता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 उनपाय-किए  जा  रहे ढ  भौर  बिजलो  को  बढ़ो  हुई  मात्रा  की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या

 रिक्त  व्यवस्था  को  जा  रही  हैं  ?  क्या  औद्योगिक  विनियोजन  में  बिजली  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने

 के  लिए  बिजली  का  अतिरिकत  उत्पादन  किया  जाएगा  ?

 थ्री  सोहन  सरकार  वर्तमान  क्षमताओं  के  कम  उपयोग  से  पुरी  तरह  अवगत  है  ।  कच्चे  माल  *

 बिजली  की  कमी  तथा  परिवहन  सम्बन्धी  कठ़िनाईयों  आदि  सहित  इसके  कई  कारण  हैं  ।  इन  सब  वातों
 पर  विचार  किया  गया  है  और  इसो  कारण  वर्ष  1974-75  की  वार्षिक  योजना  में  पर्याप्त  व्यवस्था  की

 गई  है
 |

 att  Sto  डी०  देसाई  आड  एफ  Alo  जेसे  बिजलो  fer  करनेवाले  सयंत्र  ईंधन  की  कमी  के  कारण
 आंशिक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हूँ  ।  यहीं  मुख्य  समस्या  है  ।

 श्री  पी०  जी०  Aaa He
 :

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  राज्य  के  योजना  परिव्यय  के  अकार  को

 अन्तिम  रूप  अभी  दिया  जाना  है  इस  समय  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  हैं  ।  इसलिए  वर्तमान  प्रशासनਂ
 योजना को  अन्तिम  रूप  देने  में  कितना  समय  कया  सरकार  इस  बारे  में  भी  सजग  है  कि
 तार  विजली  कटौती  के  धुवारन  को  आर०  Uho  2  ०  से  सप्लाई  तथा  सावरमती  संयंत्रों  को  are
 को  सप्लाई  में  कमी  के  कारण  औद्योगिक  व्यवधान  पैदा  हुआ
 गार  की  भी  हानि  हुई  है  ?  क्या  सरकार  पांचवीं  योजना  के  दौरान

 है  और  उत्पादन में  कमी  हई  है  तथा  रोज+
 गुजरा

 pe  मान्य  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  इन  कारणों  को  भी  ध्यान में  रखेगी  ?

 पुजरात  राज्य  में  के
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 27  1896  (7%)  अल्प  सुचना  प्रश्न

 श्री  मोहन  घारिया  :  सदन  को  यह  पता  है  कि  जहाँ  तक  पांचवीं  योजना  का  सम्बन्ध  मूल्यों में  वृद्धि

 तथा  हाल  ही  के  तेलसंकट  के  कारण  इसको  अत्तिम  रूप  देने  में  अधिक  समय  लेना  पड़  रहा  है  ।  इस  बारे

 में  कई  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन्हीं  प्रयत्नों  को  ध्यान  में  रखकर  केन्द्रीय  सहायता  और  इसके  आकार  का

 fray  किया  जाएगा  ।  इस  सीमा  तक  यह  सच  है  कि  पांचवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  में  और  समय  लगेगा  ।

 लेकिन  जहाँ  तक  वारिक  योजना
 का

 सम्बन्ध  यह  1  अप्रैल
 से  शुरू  हो  चुकी  है

 ।
 विवरण  में

 कहा  गया  हैं  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजें  गए  प्रस्तावों  पर  तथा  इसको  अन्तिम  रूप  देने  के  वर्तमान  प्रस्तावों

 पर  विचार  किया  जाएगा  जहां  तक  बिजली  का  सम्बन्ध  हम  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  कर  रहे
 हें  |

 ह ie  he

 सूचना

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 कलकत्ता  और  बम्बई  के
 मेट्रो  सिनेमाघरों  का  सरकार  अपने  हाथ  में  लिया

 जज  Zo  प्  संख्या  9.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  2

 क्या  कलकत्ता  और  बम्बई  के  मेट्रो  सिनेमाघरों  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  बारे  में  सरकार  ने

 कोई  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  शीघ्र  ही  मेट्रो  सिनेमाघरों
 को  अपने  हाथ  में  न  लिये  जाने की  स्थिति  में

 उनके  कमंचारियों  की  गम्भीर  आशंकाओं  की  उन्हें  जानकारी  हैं  ;  अं

 इस  बार  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ,?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  Bq-aatt  धर्मबीर  fag):  विदेशी  मालिकों  से  बम्बई

 तथा  कलकत्ता  के  मेट्रो  सिनेमाघरों  को  अधिग्रहण  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  का  निर्णय  लिया

 गया  है
 और

 बातचीत  करने  के  लिए  एक  समिति  बना
 दी

 गई  है
 ।

 हां  ।

 उपयुक्त  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 थी  एच ०  एन०  मुखर्जी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मेट्रो  सिनेमा  के  अमरीकी  स्वामित्व  को

 एक  स्विस  कम्पनी  को  हस्तान्तरित  करने  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  द्वारा  कुछ  सप्ताह  पहले  संसद  में  व्यक्त

 की  गई  गलतफहमियों  को  दुर  कर  दिया  गया है  और  क्या  कानूनी  स्थिति  अब  स्पष्ट  हो  गई  है  और

 कार  सिनेमाओं  के  असली  मालिक  से  मेट्रो  सिनेमा  का  अधिग्रहण  के  उप  समिति  के  माध्यम

 ATA  पर  आगे  कार्यवाही  कर  रही  है  ?  मैँ  यह  प्रश्न  इसलिए  पुछ  रहा  क्योंकि  हमें
 भिन्न  भिन्न  कहानियां  बताई  जाती  रही  है  ।  एक  बार  हमें  यह  बताया  गया  कि  एक  विदेशी  मालिक  दूसरे
 विदेशी  को  स्वामित्व  का  हस्तान्तरण  नहीं  कर  सकता  ।  फिर  हमें  यह  बताया  गया  कि  fafa-neaiag  ने

 यह  निर्णय  दिया  है  कि  हस्तान्तरण  बिल्कुल  सही  हुआ  है  फिर  यह  बताया  गया  कि  सरकार  इसका

 ग्रहण  कर  रही है
 ।  फिर

 मन्त्री  महोदय
 ने

 सदन
 को

 बताया  कि  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  इसका
 अधिग्रहण  नहीं  कर  सकती  ।

 सारा  मामला  काफी  दुरूह  हो  गया है  ।  मैँ  यह  जानना  चाहता हूं  कि
 क्या  अमरीकियों  से

 स्विस  मालिकों  जिनमें  एक  भारतीय  बेनामीदार  भी  शमिल  है

 स्वामित्व के  हस्तान्तरण  का  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  कार्यवाही  जा  रही  है  जिससे कि
 अधिग्रहण  हो  सक े?
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  आई०  के०  :
 ७५ टेमार्सा द्  नामक

 स्विस  कम्पनी  और  एम०

 जी०  एम०  के  मालिकों  के  बीच  तथाकथित  समझौते  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  के  अन्तिम  प्रश्न  के  बारे

 में  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  पिछली  बार  जब  वे  इस  कम्पनी  की  बिक्री  के  बारे  में  बातचीत  नहीं  करना

 चाहते  तब  हमने  यह  बात  रिजर्व  बैंक  के  ध्यान  में  ला  दी  थी  ।  fend  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  भारतीय

 कम्पनी  अर्थात  मालिकों  द्वारा  शेयर  खरीदे  जाने  के  लिए  मंजूरी  नहीं  दी  है  ।  इसलिए  अब  हम  यह
 आशा  करते  हैं  कि  विदेशी  मालिकों  के  हित  में  .  ,  यह  बात  होगी  अगर  वे  उसे  हमें

 बेच  दें  ।  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  जिसका  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  उनके  पास

 कोई  विकल्प  नहीं  बचता  |

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  इस  आशय  के  समाचारों  को  ध्यान  में  रखते  जो  मुझे  कर्मचारी

 यन  से  प्राप्त  हुए  है  कि  कलकत्ता  में  कार्यरत  वर्तमान  अधिकृत  अथवा  अनधिकत  प्रबन्धकों  ने  अगले  वर्ष  से

 सिनेमा  के
 पट्टे

 का  नवीकरण  न  करने  की  धमकी  दी  मेट्रो  सिनेमा  के  कर्मचारियों  के  हितों  को  सुरक्षित
 करने  और  सिनेमा  के  विकास  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?  इस  आशय की  भी  खबरें है  कि ७
 fara  निधि  का  गबन  किया  जा  रहा  है  अथवा  विदेशी  एजन्सियों  के  माध्यम  से  उसे  गायब  किया  जा  रहा

 है  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  बातें  की  जा  रही  हैं  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  कि  शीघ्र  ही  अन्तरिम  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  सिनेमा  उद्योग  और  कमंचारियों  के  हितों  में  उसका

 ग्रहण  उचित  प्रकार  से  हो  सके  ?

 श्री  झाई०  कण  गुजराल  :
 यह  समझता  हूं  कि  जब  कर्मचारी  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  तो

 अदालत  ने  एक  अन्तरिम  आदेश  जिसके  अनुसार  कलकत्ता  के  मेट्रो  सिनेमा  का  संचालन  करने  के

 लिए  श्री  गणेश  चन्द्र  श्री  एस०  के ०  राय  और  श्री  जी०  मेन्जीज को  नियुक्त  किया  ।  चूंकि  उनकी

 नियक्ति  उच्च  न्यायालय  द्वारा  की  गई  है  और  उस  आदेश  को  अन्तिम  रूप  भी  दे  दिया  गया  इस  प्रश्न

 पर  यह  समिति  विचार  करेगी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  वह  समिति  अब  अस्तित्व  में  नहीं  है  ।  अब  ये  तीन  अधिकारी  वहां  नहीं  हैं  ।

 श्री  झाई०  Fo  गूजराल
 :

 मुझे  दी  गई  जानकारी  यह  है  कि  अन्तरिम  आदेश  24  सितम्बर 73  को

 दिया  गया  था
 और

 उस  आदेश  को  अब  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया
 ।

 ay  सॉमनाथ  चटर्जी  :  ऐसा  तो  उस  अदालत  ने  कहा  था  जिसमें  मुकदमा  चेल  रहा  था  जब  उन्होंने
 अपील  तो  अफसोस  की  बात  है  कि  अपीलीय  न्यायालय  में  वे  हार  गये  ।  रॉक  आदेश तो  परन्तु

 समिति  को  हटा  दिया  गया  है  ।  (sxqaret ) )

 श्री  झाई०  के०  गुजराल  :
 मुझे  इसकी  जानकारी नहीं  है  ।  मैं  इसकी  छानबीन करूंगा  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मुझे  इसकी  जानकारी है  मैंने  इस  मामले  में  पैरवी  की  थी  |

 शी  नरेन्द्र  कुमार  ~ alcd  :  मामले  के  तथ्यों  से  कतई  वाकिफ  नहीं  हुं  ।  परन्तु  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर

 से  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  स्वामित्व  की  सही  स्थिति  क्या  है  ।  क्या  असरीकी  कम्पनी  मेट्रो  सिनेमा  की  अब

 भी  मलिक  है  ?  अगर  वे  अपनी  इच्छा  के  विरुद्ध  मालिक  बने  हुए  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मेट्रो
 सिनेमा  के  अमरीकी  मालिकों  से  शेयरों  का  अधिग्रहण  करने  और  अगर  सरकार  चाहती  तो  उसका
 संचालन  करने  के  मार्ग  में  क्या  बाधायें  हैं  ?  अगर  यह  सम्भव  नहीं  तो  उनकीं  खुली  नीलामी  कर  दीं
 जाये

 थ्री  आई०  है ०  गुजराल थि  :  किनकी  नीलामी  कर  दी  जाये  ?

 श्री  नरेन्द्र
 कुमार  साल्वे

 :
 यही  तो  परेशानी है  ।  वह  हमारा  सवाल  ही  नहीं  समझे  ।  शेयर  रजिस्टर

 विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  के  अधीन  रखा  जाता  है  और  शेयर  रिज  बैंक  की  अनुमति  के  बगैर  हस्तान्तरित
 नहीं टो  सकते  ।

 अब
 यह  अनुमति  दी  नहीं  गई  मैं  यह  मान  हूं  कि  मालिक  अभी  भी  अमरीकी  कम्पनी
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 अगर  ऐसा
 तो

 वे  अपनी  मर्जी  के  खिलाफ  मालिक  बने  हुए  हैं  ।
 रिजर्व  बैंक  द्वारा  निर्धारित  मूल्य

 पर  शेयरों  का  हस्तान्तरण  करने  में  सरकार  के  समक्ष  क्या  कठिनाई  है  और  उसके  बाद  सरकार  सिनेमा

 का  स्वयं  संचालन  कर  सकती  है  अथवा  शेयरों  को  जनता  में  नीलामी  से  बेच  सकती  है  ।

 श्री  आई०  Fo  गुजराल  :  जब  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  पुछना  शुरू  तभी  उन्होंने  स्वयं  कहा

 कि  उन्हें  ब्यौरे  की  जानकारी  नहीं  है  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  कि  मेट्रो  सिनेमा  स्विस  कम्पनी  को  बेचा

 जा  रहा  जिसके  बारे  में  इस  सदन  में  कुछ  आरोप  लगाये  गय  थे  ।  वित्त  weet  ने  यह  कहा  कि  वे  इस
 प्रकार  के  सौदे  की  अनुमति  नहीं  देंगे  और  सुचना  तथा  प्रसारण  मस्त्रालय  से  यह  पुछा  गया  कि  क्या  उक्त

 ह  ह
 इस  सिनेमा  को  अर्थात्‌ इस  सम्पत्ति  को  खरीदने की  इच्छुक  जिसके उत्तर  में  हमने  al

 एक  वार्ता  स्मिति  गठित  की  गई  ।  जब  वार्ता  समिति  गठित  की  तो  एम०  जी०  एम०  ने

 एक  समय  स्वामित्व  को  बेचने  का  प्रस्ताव  किया  और  सौदे  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  एक  प्रतिनिधि  भी

 बाद  में  वे  इससे  मुकर  गये  और  फिर  वे  उनसे  बातचीत  करना  चाहते  जिनसे  पहले से  बातचीत
 चल  रही  थी  |  fora  बैंक  ने  प्राइवेट  पार्टी  के  साथ  सौदा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  इसलिए  हमें  उम्मीद

 है  कि  वास्तविक  मालिकों  से  बातचीत  करना  सम्भव  हो  परन्तु  इस  समय  मैं  यह  कहने  की  स्थिति

 में  नहीं  हूं  कि  आगे  किस  प्रकार  सौदा  होगा  ।  )

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 गत  20  दिसम्बर  को  दूसरे  सदन  में  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  मन्त्री  महोदय ने

 यह  कहां  बताते  ह  कि  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्रालय  ने  एक  समिति  गठित  की  जो  कम्पनी  के  प्राधिकरण के

 तरीके  के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रही  है  इसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  इस  कम्पनी  का  अधिग्रहण  करने  का

 निणंय  पहले  ही  लिया  जा  चुका  अब  प्रक्रिया  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  उन्होंने यह  भी  कहा
 कि  कम्पनी  का  अधिग्रहण  करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  और  अधिग्रहण  की  कीमत  के

 बारे  में  भी  दोनों  पक्षों  रे  बीच  समझौता  हो  गया  है  ।  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  अब  मामला किस
 स्थिति  में  क्या  अधिग्रहण  सम्बन्धी  मूल  निर्णय  कर  लिया  गया  है  और  केवल  प्रक्रिया  तथा  बिक्री  मूल्य

 आदि  पर  ही  चर्चा  हो  रही  है  और  क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  जेसा  कि  श्री  मुकर्जी  ने  कहा  कि
 सिनेमाओं  के  पट्टे  के  नवीकरण  न  होने  के  पूर्वानुमान  जिस  जगह  सिनेमा  स्थित  उसके

 फ्लेबियन  प्रापर्टीज  लि०  जो  एक  विदेशी  कम्पनी  इस  बात  की  घोषणा  की  है  कि  बे  उस  स्थान  पर

 बहुमंजिले  होटल  या  दुकानों  या  इसी  प्रकार
 की

 किसी  अन्य  इमारत  का  निर्माण  करना  चाहेंगे  ;  इस  तथ्य

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  मामले  में  शीघ्रता  की  जानी  चाहिए  और  किसीਂ  भी  प्रकार  का  कोई  विलम्ब

 नहीं  होना  चाहिए  ।  मैँ  यहं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर

 रही  है  कि  प्रक्रिया  के  बारे  में  शीघ्रातिशीघ्र  कार्यवाही  पूरी  हो  ।

 श्री  माई०  Fo  गुजराल  :  मेरे  द्वारा  वह  वक्तव्य  देने  के  जेसा कि  अभी  कहा  कि  विदेशी
 स्विस  कम्पनी  जो  ब्रिटेन  स्थित  sada  शाखा  की  एजेन्सी  से  मूलतः  बातचीत  करने  और  हमें

 बेचने के  लिए  सहमत हो  गई  अपने  वायदे  से  मुकर  गई  ।  उन्होंने  पहले  के  मालिकों  या  पार्टियों  से

 चीत  करने  का  प्रयास  किया  और  इस  बात  को  सदन  में  भी  उठाया  गया  था  ।  रिजर्व  बैंक  ने  उसके  लिए

 अनुमति  नहीं  दी  ।  इसीलिए  अब  हमें  स्विस  कम्पनी  से  फिर  से  बातचीत  करनी  है  कि  क्या  वे  हमें  इसकी
 विक्री करना  चाहेंगे  ।  अब  यही  मुद्दा  है

 और
 हम  इस  बारे  में  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  जहाँ  तक  प्लाट  के  पटे

 का  सम्बन्ध  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  थी  ।  मैं  इस  बारे  में  शीघ्र  कार्यवाही  करूँगा  ।

 श्री  MAA  चटर्जी  :  पिछली  बार  सदन  में  यह  कहा  गया  था  कि  ये  at  स्विस  कम्पनी  से
 जिसके  वास्तविक  अस्तित्व  की  भी  जानकारी  नहीं  प्राप्त  मुख्तारनामे  द्वारा  मेट्रो  सिनेमा का

 प्रबन्ध

 और  नियन्त्रण  अपने  हाथ  में  लेना  चाहते  हैं
 ।

 ये  गुप्ता बन्धू  अन्तर्राष्ट्रीय  तस्कर  और  बदमाश  हैं  ।  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  गुप्ता  बन्धुओं  के  बारे  में  अपनी  धरणा  बदल  दी  है  ?  सरकार इन

 अन्तर्राष्ट्रीय  तस्करों  और  बदमाशों  के  साथ  मेट्रो  सिनेमा  की  खरीद  के  बारे  में  क्यों  बातचीत  कर  रही  हैं
 ?

 अनच्छेद 31  के  अधीन  बिना ष्
 a

 दमा  चलते  हुए  भी  सरकार  कर्मचारियों  की  मदद  क्यों  नहीं  कर  रही  ?
 अदा  किये  सरकार  प्रबन्ध  अपने

 हाथ  में  क्यों
 नहीं ले  लेती  ?
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 आई०  ल्  मुजराल :
 जिस  व्यक्ति  विशेष  का  नाम  लिया  गया  उसके  साथ  सरकार

 घीत  नहीं  कर  रही  इस  स्थिति  में  भारत  में  किसी  भी  व्यक्ति  के  साथ  बातचीत  करने  का  कोई  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।
 पहले  हमने  बेचने  वाली  पार्टी  से  यह  कहा

 था
 कि  किसी  प्रतिनिधि  को  भेंजे  जिसके

 साथ

 हम  बातचीत  कर  परन्तु  उस  समय  कोई  समझौता  हुआ  नहीं  ।  हम  उनके  साथ  फिर  से  बातचीत  कर

 सकते हैं  ।  अनुच्छेद  31  के
 अधीन  अधिग्रहण  करषे  में  कठिनाई  यह  है

 कि
 विधि  मन्त्रालय  ने  यह  सलाह

 दी

 है  कि

 हम
 एसा

 नहीं  कर  सकते

 हैं  क्योंकि  इस  बारे  में  कुछ  कठिनाइया ंहैं  हम  इस  मामले पर  फिर
 से  बातचीत  करेंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  ध्यानाकर्षण  |

 श्री  ज्योतिमंथ  बस  आपने  कहा  था  कि  आप  मझे  समय  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेंने  यह  कहा  था  कि  मँ  आपको  समय  दगा  या  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  ।

 श्री  ज्योतिमंत्र  बस  :  आपने  एक  पार्टी  के  दो  सदस्यों  को  बोलने  अवसर  दिया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  जी  नहीं  ।  में  अब  ध्यानाकर्षण को  ले  रहा  हूँ  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बस :  में  सारे  मामले  से  सम्बन्धित
 हैँ

 यह  मनमाने  तरीके  से  नहीं  किया  जा  सकता

 क्या  आप  सरकार  को  परेशानी  से  बचाना  चाहते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैं  किसी  को  किसी  परेशानी  से  नहीं  बचाना  चाहता  ।  मैं  सभी  सदस्यों  को  बोलने

 का

 अवसर  लना  गाहता

 ।

 थ्री  ज्योतिमंय  बसु  sae  अनुचित है  मैने  पुरे  प्रश्न  काल  में  एक  भी  पुरक  प्रश्न  नहीं  पूछा  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  व्यवस्था  रखिये  |  ध्यानाकर्षण  |

 ह  ne

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  द्वारा  इंधन  की  खपत  के  बार  में  अध्ययन

 709.  श्री  रघनन्दन  लाल  भाटिया

 एन०  शिवप्पा

 क्या  औद्योगिक  विकास  vat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनके  मंत्रालय के  कहने  पर  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद ने  ईंधन  की  बचत  करने
 1974  में  ईंधन  की  खपत  के  बारे  में  अध्ययन  किया

 पग

 भी  सिफारिश
 की  थी

 सार्वजनिक
 वाहनों

 के
 रूप  में

 चलने
 वाली  टैक्सियों  वाहनों की  एक  निश्चित  संख्या  प्लाइंग  के  लिए
 निर्धारित की  जाए  ;

 इस  पर  कया  facia  किया  गया  है
 ?

 औद्योगिक  ferater  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  मंत्री

 उत्पादकता  परिषद  के  केन्द्रीय सरकार  के  कहने  पर ' fm

 सी०  सुब्रहमण्यम )
 खपत  कों प्लन  ना  किस  प्रकार  कम

 राष्ट्रीय

 किया
 चा

 रेड्युस  पयअल  के  सम्बध  में  एक  प्रलेख  तैयार
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 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  दवारा  गई  शिफारिशों में  एक  शिफारिश  met और  geal  में
 me

 टैक्सियों  के  लिये  मल्टीपल  किराया पद्धति  अपनाने  के  सम्बन्ध  सें  थी  ।

 शिफारिशें  सरकार  के  विचाराधिन  है

 औद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  में  wagraa  जाति-और wagtae  जन  जाति  के  व्यक्तियों

 के  लिए
 आरक्षित  faq  स्थानों  का  भरा  जाना

 ०  ि  आर०  एन ०
 बमेंन  क्यो  औद्योगिक  fanta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  अनुसुचित  जाति
 और  अनुसुचित  जनजाति  के

 व्यक्तियों
 के  आरक्षित  बहुत से

 रिक्त  पदों  को  1972  में
 नहीं

 उन्हें  अगले

 बर्ष  के  आरक्षित  कर  दिया  गया ;  और

 इन  feat  पदों  तथा  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी है  ?

 भौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्री  सी०
 :

 और

 अनसुचित  जातियों  और  अनसुचित  आदिम  जातिय  faa  आरक्षित  जिन  रिक्त  स्थानों

 को  1972
 H  नहीं  भरा  जिन्हें  अलगे  वष  के  लिये  सम्मिलित  कर  लिया

 Tat  था  वे  निम्नप्रकार  बे, ा
 —

 अनसचित  अनुसूचित
 जातियां  ् €८+- अ उ आदिम

 जातियां

 श्रेणी  1  और  2

 श्रेणी  2

 श्रेणी 3  15

 श्रेणी 4

 पदिचिम  जमनी  के  सहयोग  से  vat  गों की  स्थापना

 *  716.  श्री  वाई०  ईश्वर  test :  क्या  औद्योगिक  wat  बताने  की

 क्पा  करेंगे

 क्या  पश्चिम  जमेनीਂ  की  अनेक  फर्मों  ने ने  हमारे  देश  में  उद्योगों  की  स्थापना
 में  सहयोग  करने  की  रुचि  जाहिर  की

 ?
 at,  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी ०
 (*)

 और

 (3) निजी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना  उन  उद्यम

 निर्भर  करता  है  जिन्होंने  विदेशी  सहयोग
 की

 मोटी  शर्तों  पर  विदेशी

 ई
 ह  कर  ली  है

 और  तब
 वे

 अपने  आवेदनपत्र  स्तृत 'स्तौट  करते  इस  समय  पश्चिमी  जमनी  की  फर्मों  से  विदेशी  सहयोग  के  48 प्रस्ताव  ।  प्रस्तावों  में  कछ  उद्योग  गाड़ियों के  सहायक

 कास्टिक  टेक्सटाइल  WATT;  मुद्रण  ड्रायविग  स्टीम  सीमेंट

 निर्माण  मशीनरी  तथा  सहंबदूध  उत्पादों
 के

 सम्बन्ध  में  है  ।  वर्तमान  नीति  तथा  मार्गदर्शी
 सिद्धान्तों  के  अनुसार  उन  पर  गुणावगुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।
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 Written  An  vers  Chaitra
 27,

 1896  (Saka)

 निए

 Changes  in  the  Fifth
 Five

 ै ह -...! अ
 Pn

 Shri  Bibhuti  Mishra  :

 Shri  Narendra  Singh  १

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  refer  to  the  reply  a
 ह  ॥

 to.  Unstarred
 iestion  No.  5598  on  3rd  April,  1974  regarding  postponement  of  of
 fth  Plan  and  state:

 द  Fifth (a)  the  broad  outlines  of  the  changes  proposed  to  be  made  in  the  ०५567

 Plan;  an

 (b)  the  time  by  which  the  revised  plan  will  be  ready?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia  :  (a)
 d  (0)  As  stated  earlier,  exercises  are  undertaken in  the  Planning  Commis  on  to

 ग
 ermine  what  adjustments  may  be  necessary  in  the  draft  Fifth  Five  Year  Plan.

 1ay  not  be  possible  to  indicate  the  broad  outlines  of  changes  or  the  exact  time
 finalisation,  at  this  stage.

 गूजरात  मं AHA  प्रसारण  की  स्थापना

 @  x *  719.  श्री  o  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री we  बता  की

 करेंगे
 मोच

 जो०  ATIART
 ्

 क्या  सरकार  का  विचार  सुरत  में  आकाशवाणी  wee  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  कब  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  आई०  Fo  तया  )  गुजरात

 के
 द  मणी  क्षेत्रों  में  विशेषकर  आदिव(सी  क्षेत्रों  मे  प्रसारण  सेवा  उपलब्ध  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की

 आकाशवाणी की  पांचवीं  योजना  के  प्रस्ताव  में  शामिल  किया  गया है  ।  ये  प्रस्ताव

 से  मंजूर  हो  कर  नहीं  आए  है  ।

 an  में  आपात-स्थिति  समाप्त  करना

 *  720.0  थी  aferarz fag afore सिह  मलिक
 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 आपात-स्थिति  समाप्त  करने  का  प्रश्न  सक्रिय  रूप
 से

 -

 है  ह धीन  bcd  और

 (  ह
 \  ? यदि  तो  arata-feata  कब  समाप्त  कर  जार

 ं
 गृह  मंत्री  उमा  शंकर  :  तथा

 के  प्रश्न  की  लगातार  की  जा  रही
 किन्  गह  सताता  साना  सहीं  हैं  के

 यह  आपात-स्थिति  कब  तक  समाप्त  कर  दी  जायगी
 ।

 Telephone  service  m  Jaipur

 *721,  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Communications  be  p  leased  to

 State

 whether  the  telephone  service  in  Jaipur  city  of  Rajasthan
 working  ”  operly  and  satisfactorily  for  the  last  one  year;  eine

 (b)  nether  many  memoranda  were  submitted  to  the  circle  Manager  of  Jaipur
 area  by  he  Rajasthan  Ch

 them;  and

 amber  of  Commerce
 ey  दो  a  ea  has  been

 taken  on
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 17  1974
 ति

 उत्तर

 (c)  if  50,  the  facts  in  this  regard  and  the  efforts  being  made  by  Gov  ernment
 in  this  direction?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  K.  Brahmananda  Reddy)  (a}  No  Sir
 the  telephone  Service  in  Jaipur  City  has  been  generally  satisfactory  during  the  last
 year.

 (b)  and  (c)  Only  one  memorandum  was  submitted  by  the  Jaipur  Chamber  of
 Commerce  in  May,  1973.  It  was  duly  replied  to  by  the  District  Manager  Tele-

 phones  Jaipur  in  the  meeting  itself.  No  memorandum  was.  received  from  the  Rajas-
 than  Chamber  of  Commerce.  A  statement  is  laid  on  the  table  of  the  House  indicat-

 ing  the  points  raised  by  the  Jaipur  Chamber  of  Commerce  in  their  memorandum  and
 the  action  taken  [Placed  in  Library.  See  L.T.  6720/74.]

 भविष्य  विज्ञात  TFA  विशेषज्ञ  तालिका

 22.  श्री  रासावतार  दास्त्री  क्या  विज्ञान ओर  प्रॉद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  किਂ

 क्या  सरकार  ने  प्रौद्योगिकी आंकलन  की  वर्तमान  प्रक्रिया का  पुनरीक्षण  करने  तथा  इसਂ
 क्षेत्र में  भारत  को  आवश्यकताओं  की  भविष्यवाणी  करने  के  लिए  एक
 बिज्ञान  संबंधी  विशेषज्ञ  तालिका  गठित  की  है  ;  और

 यदिਂ  तो  उसकी  रुप  रेखा  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  ato
 :  हाँ  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  gare  भविष्यिकी  संबंधी  एक  पैनल  का  गठन  किया

 गया है  ।

 इस  पैनल के  विचाराथं  इसकी  सदस्यता  तथा  पैनल  दवारा
 निर्धारित  अध्ययन

 के

 क्षेत्रों
 विवरण  सदन

 के  पटल  पर  प्रस्तुत  है
 ।

 विवरण

 भविष्य  की  सम्बन्धी  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी
 की  राष्ट्रीय  समिति  (wae  सी०  एस०  का

 पेनल

 पनल  के  feared  विषय
 :  इसके  विचारा्थ विषय  निम्न  प्रकार  होंगे  :---

 (1)  प्रौद्योगिकी  मूल्यांकन  निर्णय  करने  वर्तमान  पद्धतियों  तथा  भारतीय

 तियों  में  उनकी  उपयोगिता  का  पुनरीक्षण  करना  तथा  प्रौद्योगिकी  a
 संबंधी  प्रतिवेदन तैयार  करना  ।

 (2)  भारत  सरकार  के  विभिन्न  संगठनों  के  नीति
 निर्माताओं  के  लिए

 के  रुप  में  काम  आने  के  हेतू  चुने  क्षेत्रो  में  भविष्य  के  संभावित  दृष्टिकोणों

 को  व्यक्त  करने  वाले  भावी  अनुसंधान  के  प्रायोगिक  क्षेत्रों  में  प्रतिवे  दन
 करना

 (3)  भारत  के  विश्वविद्यालयों तथा  उच्च  अध्ययन  के  अन्य  संस्थानों  में  भविष्य  के

 संबंध  में  बोध/ओत्युक्य  को  प्रोत्साहित  एवं  अनुप्रणित  करना  और
 भविष्यिकी  के  क्षेत्र

 मे  bd  पर  करता  t
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 Written
 April

 17,  1974

 faa  और  प्रोद्योगिकी  की  zr reate  समिति  के  भविष्यिकी  सम्बन्धी  पे पतल  के  सदस्य :

 1.  डा०  बी०  डी०

 एंन०  सी०  एस०  राष्ट्रीय  रासायनिक

 TAT  अध्यक्ष

 डा०  अशोक  खोसला

 वरिष्ठ  विशेषज्ञ ई  पी

 डा०  आर०  सी०

 वरिष्ठ  विशेषज्ञ  ई  ot

 डा०  पी०  के०  रोहतगी

 भारतीय  वैज्ञानिक  बंगलौर

 5.  प्रो ०  to  टी०  पानीकर

 उप  भारतीय  प्रौद्योगिकी  76  सदस्य

 श्री  ज०  सीं०

 3  सी ०  कार्मिचाल  सदस्य

 श्री  भरत  के०

 वरिष्ठ  विशेषज्ञ  ई  पी  स्दस्थ

 श्री  वी०  ta  ऐयागरो

 reo  बज्ञानिक  एन  सी  एस  टी

 डा०  रजनी  कोठारी

 विकासशील  समाजों  का  अध्ययन  केन्द्र

 29,  राजपुर  सदस्य

 10  ०  डी०  Ho

 संपादक  टाइम्स क  बेनेट  कोलमेन  एण्ड  कम्पनी

 पो०  बा०  सं०  213,  डा०  दादा  नौरोजी

 सदस्य

 11  डा०  Fo  सी ०

 प्रणाली  तथा  संचालन  भारतीय
 प्रबन्ध  .

 12  Sto  एम०  एस०

 4,  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रय
 डा०

 के०  एस०  कृष्णन  नई  के  सदस्य

 13  डा०  एस०  सी०  सेठ

 नह

 सी  एस  टैकीलीजी नई  ,  संदस्य-सचिव
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 न्

 (7)  विज्ञान
 और  प्रोद्योगिकी  की

 राष्ट्रीय
 समिति  के  भविध्यिकी  सम्बन्धी  पेनल  द्वारा  निर्धारित

 अध्ययन  x  भारत  में  1985  के  निकटतम  भवि  तथा  2000  ई०  में  संभावित

 भविष्य  के  संदर्भ  में  गठन  तथा
 विश्लेषणात्मक

 अध्ययन  के  लिए  निम्नलिखित  क्षेत्रों  का  निर्धारण

 किया  गया  है  —

 (1)  ऊर्जा  उत्पादन  तथा

 आवास (2)

 (3)  परिवहन  तथा

 (4)  नगरे  विज्ञान  तथा  गंदी  बस्तियों  की

 (5)  भारत  की  ग्रामीण  जीवत  पदुधति  तथा  ग्रामीण

 (6)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  समिति  के  दलों  के  विशेष  संदर्भ  में  सामाजिक  सांचों

 को

 खाद्य  एवं (7)

 (8)  प्रबन्ध  |

 पांचवीं  योजना  में  आयर्वेद  का  विकास

 *723  श्री  दयाम  सुन्दर  महापात्र
 ¢«  क्या  यॉजना  मंत्री  ag  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 पंचवर्षीय  योजना  में  आयर्वेद  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का

 विचार  है  और

 क्यो  योजना  आयोग  में  आयुर्वेद  के  विंकास  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शन  करने  sq

 कोई  सलाहकार  a
 ?

 योजना  मंत्रालय  सं  राज्य  संत्री  सोहन  सभा  पटल  पर
 प्रस्तुत  पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  प्रारूप  के  अध्याय  10  में  जेसा  बताया  गया  पांचवी  योजना  में
 ञ भायुर्वेद

 सहित
 होम्योप॑थी

 और  देशी  चिकित्सा
 पद्धतियों  का  विकास

 पर  कल  28.07  करोड  रुपए  ad

 होने  की  संभावना हैं  ।  फिलहाल  आयुर्वेद  के  बारेमें  अलग  से  आवंटन  की  सूचना  उपबन्ध  नही है
 ।

 योजना  आयोग
 केस्वास्थय

 प्रभान  में  प्रमुख  के  पद
 एक  अधिकारी  इस  का

 सर्वोच्च  अधिकारी  है  और  आयुर्वेद  तथा  अन्य  देशी  चिकित्सा  प्रणालियों  सहित  इस  क्षेत्र  का

 काम  देखता  al

 बम्बई  में  हुए  एक  बठक  में  अय  शासि  त्रयों  होरा  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  gard  गए  उपाय

 724.  शी  ato  सायावन

 प्रसन्न  भाई  महता

 क्या  योज॑ता  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  प्रस्तावित  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  पर  fararcfarar  करने के  लिए  हाल  में  बम्बई

 में  कछ  विख्यात  अथंशास्त्रियों की  एक  बैठक  हुई  और

 क्या  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  पांचवीं  योजना  की  च्  उद्देश्य
 को  दूर  करना  होना  चाहिए  |  ञ

 उनके  द्वारा  दिए  गए  eq  पुझाव क्या  है
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 Written  Answers  Chaitra  27,  1896  (Saka

 ata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन
 <  (+)  और  मांचें  1974

 को

 बम्बई  में  €  व्यापार  अर्थशास्त्रियों  की  बैठक  में  अधिकांश  भाग  लेनेवालों  द्वार

 क यह  सुझाव  की  सुचना  मिली  &  fe  योजना  मुख्य  उद्देश
 गरीबी  को  दूर  करना  होना  चाहिए  ।

 भाग  लेने  द्वारा  दिए  गए  ao  अन्य  सुझावों  में  शामिल

 @—  उद्योगों  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  पर  बल  दिए  जाते  में  जनसाधारणा  के  लिए

 रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  पांचवी  योजना  के  आकार  को  एक  कुशल

 वितरण  प्रणाली  की  स्थापना  करना  तथा  जिला  आयोजन  प्रणाली  को  अपनाना  आदि  \

 चित्तुर  (street  में  ग्राम्य  उद्योगों  सम्बन्धी  परियोजना

 725.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  की  क्ुपा

 करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  शेष  पिछड़े  जिलों  में  ग्राम्य  संबंधी

 परियोजनाओ  को  लागू  करने  का  है  ;

 यदि  तो  आगामी  पांच  वर्षों  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  आन्ध्र  प्रदेश  में  चित्तुर  जैसे  जिलो  जो  कृषि  तथा  औद्योगिक
 तोर  पर  पिछड़े  हुए  इस  पश्योजना  को  लागू  करने  अत्यधिक  आवश्यकता  के  बारे

 म  विचार  करेंगे  !

 औद्योगिक  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  सी०  :

 और  फिलहाल  सरकार  के  समक्ष  ग्रामीण  उद्योग  पश्योजना  कार्यक्रम  का  विस्तार  करके

 औद्योगिक  दृष्टि से  पिछड़े  जिलों  को  जिन्हें  रियाथती  दर  पर  वित्तीय  सड़ायता  करने

 के  लिये  चना  है  इसके  अन्तर्गत  कोई  प्रस्ताव  नही ंहै  ।  किन्तु  पंचवर्षीय

 योजना में  स्थापित  किए  जाने  के  चूनी  गई  सभी  57  परियोजनायें  योजना  आयोग

 froe  घोषित  किये  गये  जिलों  के  लिये

 चित्तुर  पांचवी  योजनावधि  में  ग्रामीण  उद्योग  परियोजनायें  स्थापित  करने

 के  लिये  चूने  गय  जिलों  में  नही  है  ।

 उदार  लाइसेन्स  प्रक्रिया  के  परिणामों  का  मूल्यांकन

 ै  726.  श्री  HiTo  पी०  उलगनम्बी  :  औद्योगिक  विकास  way  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  गत  वर्षा  शुरू  को  गई  उदार  लाइसेंस  प्रक्रियाओं  के  परिणामों  कोई  मूल्यांकन
 कया  गया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  मूल्यांकन  का  क्या  परिणाम  निकला  ;  और

 क्या  देश  में  औद्योगिक  विकास  की  गति  तेज  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रक्रियाओं
 का  और  अधिक  उदार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  att  (=i  सी०
 हां

 सुब्रह्मण्यम :  तथा
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 17  1974  लिखित  उत्तर

 सरकार ने  औद्योगिक  स्वीकृतियों  की  काय  पध्दतियों  लाइसेंस  मुक्त  क्षेत्र
 में  प्रयुक्त  पद्धतियों  को

 सुप्रवाह्ी  बनाने  के  लिए  कुछ  नियों  की  घोषण  की  है  ।  इन  अभ्युपायों  का  प्रमुख  उद्देश्य

 औद्योशिक  लाइसेंस  विदेशी  सहयोग  तथा  पू  जीगत  भाल  की  अनापत्ति  आदि  औद्योगिक  स्वीकृतियों
 को  निर्धारित  समय

 के  अंदर  जारी  करना  है  ।  लाइसेंस  युक्त  क्षेत्र  में  एक  करोड़  रुपये  तक॑  निवेश
 करने  वाले  लघु  मझौले  उद्यमियों  को  भी  निर्धारित  शर्तों  के  अधीन  बिना  पूरव  लाइसेंसिंग  के  पूंजीगत
 माल  के  लिए  आवेदन  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 इन  अभ्पपायों  से  स्वीृतियों  के  जारी  करने  में  शीघ्रता  आई  लघु  तथा  मझले  उद्यमियों

 को  सहूलियत  निमिली  है  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  नवम्बर  1973
 में

 प्रप्त

 491  आवेदनों में  से  से  प्रकरणों  को  छोड़कर  जिनका  संबंध  एकाधिकार  तथा  निबंधित

 ब्यापार  व्यवहार से  था  अपुण  जिनके  लिए  निर्धारित  अवधि  90  दिन  की

 455  प्रकरणों  को  art के  अंत  निपटा  दिया  ।  1973  में

 प्राप्त  विदेशी  सहयोग के  89  आवेदनों  में  से  होने  के
 कारण

 लौटाए
 आवदनों  को

 इस  वर्ष  ATT  के  अंत  तक  75  आवेदनों  farrrT  feat  गया  था  ।  12  मामलों में  आदेश

 जारी  हो  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  नवम्बर  1973  में  पूंजीगत  माल  की  स्वीकृती

 के  लिए  प्राप्त  51  आवेदनों  में  से  अपुर्ण  आवेदनों  को  45

 मामलों  को  मार्च  के  अंत  तक  निपटा  दिया  गया  था  तथा  एक  के  आदेश  जारी  at

 रहे  हैं  ।  1973  तक  प्राप्त  सभी  पांच  मिश्रीत  मामलों  को  जिनकी  निर्धारित

 अवधि  120  दिन  1974  के  अंत  तक  निपटा  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 रायपुर  तथा  ग्वालियर  सें  लघु  उद्योग  सेवा  केन्द्र

 *727,  शी  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपो  करेंग

 कि  .

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  रायपूर  तथा  ग्वालियर  में  लघु  उद्यौग  सेवा  केन्द्र

 खॉलने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  मांग  की  स्वीकार  करने  के  क्या  कारण  हू ँ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  औरਂ  प्रोद्योगिकी  मंत्री  सी०  :

 अनुरोध  विचाराधीन  है  ।

 विकास  खण्ड  मुख्यालयों  में  टेलीफॉन  सुविधाएं

 *728.  शी  जगन्नाथ ह च  ery  न  मिश्र  क्या  संचार  मंत्री  ga  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 को
 दि क्या  सरकार  का  विचार  सज्यवार  सभी  विकास  खंड  मुख्यालयों  टेलीफोन  सुविधाए

 देने  का  और

 यदि  at,  तो  कब  ?

 संचार  मंत्री
 wo  ब्रह्मानन्द  :  और  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  विकास  q श्व  डम  ख्या हि  ् न्  लयों  में  टेलीफोनਂ  की  सुविधाएं  देंने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  सरकार
 कें  विचाराधीन
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 Written  Answers  17,  1974

 Rebate  on  Sale  of  Khadi

 *729,  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Khadi  and  Village  Industries  Commission  have  now  decided  to
 allow  rebate  on  the  sale  of  Khadi  instead  of  the  weaving  of  Khadi;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  annual  additional  financial  burden  borne  by  Government  on  this
 account?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  | किक
 Subramaniam):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  reason  for  reversion  to  Sales  Rebate  lies  in  its  inherent  advantage
 over  weaving  subsidy  scheme  in  the  matter  of  promoting  sales  and  clearance  of
 stocks.

 (c)  No  additional  financial  burden  is  expected  to  be  borne  by  the  Government
 on  this  account.

 अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद्‌  की  ओर  से  ज्ञापन

 . न 6969.  श्री  एम०  कत्तामुतु  :  कया  योजना  मंत्री  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 अखिल  भारतीय  Taro)
 क्या  सरकार  की  6  1974  को  bal  छ  our  <<  पर्षद  की  और

 से  ज्ञापन  मिला  है  ;  और

 उसे  पर  सरकार  ने  क्यों  निर्णय  किया
 ;

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्यों है

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मॉहन  )  (a)  और  एक  विवरण

 |  | |  ० सभा  vet  पर  प्रस्तुत  ।  [ware  में  रखा  गया  देखियें  संख्या  Teo

 6721/74]

 आन  कम्प्यूटर  सोनोपलीਂ  शीषक  से  प्रकाशित  समाचार

 6970.  श्री  वसन्त  am  :  क्या  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  24  1974  के  बम्बई  के  एक  देनिक

 चार  पत्र  में  आन  कम्प्यूटर  मोनोपलीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 प्रचान
 परमाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 श्रीमान  ।

 (a)  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतर्गत  अभिकलितों  के  लिए  इलैक्ट्रोनिक्स  विभाग

 दवारा  प्रस्तावित  कय ऋम  में  देश॑  के  अंदर  एक  आत्म  निर्भर  अभिकलिलें  उदयोग  के

 प्रतिष्ठापन  की  व्यवस्था  है  ।  राष्ट्रिय  क्षमताओं  कों  THtraatey  ढंग  से  गठित  करने  के
 प्रयोजन  से  यहं  आवश्यक  होगा  कि  देश  के  अभिकलित्र  बाजार  में  पनपती  एकाधिक र
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 27  1896  लिखित  उत्तर

 संबंधी  किसी  भी  अवस्था  को  रोक  दिया  जाय  सुनिश्चित  करत  के  &

 सरकार ने  कतिपय  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  प्रतिपादित  किये  जिससे  अभिक्लित्लों  की  आय

 विनियमित  हो  सक े;  इनमें  व  विशिष्ट  स्वी  तपा  सम्मिलित
 जिन्हें  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग

 जरूरतों
 के  विस्तृत  परीक्षण  के  बाद  प्रदान  करना  है  ।  अपनाएं  गये

 fara
 at  चिस्तूत

 वर्णन  इलेक्ट्रौनिव्स  विभाग
 के  1971-72  हेतु  वाषिक  रिपोर्ट  में  दिया  गया

 परकार  त
 Toe ०  विशेषज्ञ और  अधिक  विस्तृत  मार्गदर्शक  पर  सरकारविचार  कर  रही  है  |

 पैनलों  का  भी  गठन  किया  है  ;  ये  पैनल
 अभिकलित्र

 पेरीफिरल

 आदि  जसे उ  erat
 की  नई  श्रंखला के  विकास  में  साम्य  आधार  पर  लाइसेंस  देने  के संबंध

 में  सलाह  देंगे  ।

 हिन्दुस्तान  पपर  कारपोरेशन  में  सेवानिवृत्त  अधिकारी  की  नियुक्ति

 6971.  श्री  बाई०  ईदवर  रेडडी
 o

 श्री  एम०  कत्तामूतु  क

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान
 पेपर  नई  दिल्‍ली  में  एक  सेवानिवृत्त  अनुभाग

 कार्मिक

 अधिकारी  एवं  सचिव  अफिसर  कम  के  पद  पर  ae  वार  र्ह

 (a)  यदि  तो  उसकी  शक्षणिक  और  तकनीकी  अहत्ताएं  क्या  हैं  ;

 सेवानिवृत्त  व्यक्ति
 को  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  जबकि  इस  देश  में  अहंता  प्राप्त

 काफी  व्यक्ति  fray  हैं  ;  और

 वर्तमान  कार्मिक  अधिकारी  एवं  सचिव  के  चयन  हेतु  क्या  कसौटी  अपनाई  गई  थी  ?

 क
 औद्योगिक  fala  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बनो ०  क  विद्यमान

 सचिव  सह-कारसिक  अधिकारी  निगस
 ay

 सेवा  में  1-6-1970  को  आये
 आर  च्  समय

 अधिव/्धिक  आयू
 प्री

 होने  में  तोन  वर्ष  से  अधिक  बाकी  थे

 वहू  एक  स्नातक हैँ  और  कागज  उद्योग  का  उन्हें  पर्याप्त  है

 और  नियुक्ति  के  समय  विद्यमान  सचिव-सह-कामिक  अधिकारी  की  नियुवित

 के  समय  विद्यमान  पदस्थ  अधिकारी  को  उसकी  देश  की  कागज  उद्योग  की  जानकारी  आर

 हिन्दुस्तान  कागज  निगम  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  सभी  परियोजनाओं

 चूंकि  परियोजनायं
 अब के  विकास  से

 सुपरिचित  होने  के  कारण  उपयुक्त  समझा  था
 रै प्रगति  पंथ  फर  अग्रेसर  होने  लगी  ्  अतः  निगम  के  संगठनात्मक  st  को  अन्तिम

 रूप  feat  गया  तथा  प्रबन्धक  )  के  पद  के  विज्ञापन  दे  गया  है  ।

 Agreement  between  India  and  Poland  for  Scientific  and  Technical  Co-operation

 6972.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  five-year  agreement  has  been  reached  between  India  and  Poland
 for  scientific  and  technical  co-operation

 (b)  if  so,  the  benefits  accrued  to  India  under  the  earlier  five-year  agreement
 an

 (८)  the  financial  gain  likely  to  accrue  from  scientific  co-operation  under  the
 present  agreement?
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 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.
 Subramaniam);  (2)  Yes  Sir.  The  Indo-Polish  agreement  in  the  field  of  science  and
 technology  was  signed  on  15th  March,  1974.

 (b)  There  was  no  earlier  five-year  agreement  at  Government  level  with  Poland
 in  the  field  of  science  and.  technology.  However  Council  of  Scientific  and  Indus-
 trial  Research  had  an  exchange  programme  with  the  Polish  Academy  of  Sciences
 for  exchange  of  Scientists  and  Scientific  information.

 (c)  The  agreement  does  not  envisage  any  financial  gain  as  such.  However,
 xchange  of  scientists,  scientific  information  etc.  will  lead.  to  greater  idea  genera-

 tion  and  supplement  our  scientific  and  technical  competence.

 उपग्रह  छोड़ना

 6974.  श्री  के०  ATaraT  :  कया  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 Sen 1.0  और  निर्मित क्या  बंगलौर  के  बाहरी  क्षेत्रों  में  स्थित  पीन्या  में  तैयार  किये  गये  डिज

 किये  गये  प्रथम  भारतीय  बैज्ञातिक  उपग्रह  के  माडल  के  प्रोटोटाइप  का  भारतीय  वायु  सेना  के  एक

 हेलिकाप्टर  द्वारा  9  फरवरी  को  सफलतापुंवंक  छोड़ा  और  परीक्षण  किया

 और

 यदि  at,  तो  तत्‌सम्बधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 घघात  परमाणु  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  (eile  इन्दिरा  गांघी  :

 जी  हों

 (a)  ये
 परीक्षण  पारिण।मात्मक  जाच  और

 इलेक्ट्रानिक्स
 पद्धतियों  के  काय

 निष्पादन
 तथा  उपग्रह  एवं  भू-केन्द्र के  बीच  संचय  संबंधों  के  मूल्यांकन  के  लिये  किये  गय  थे  ।  ये  परीक्षण

 हँलीकाप्टर
 द्वारा  ऊचांईयो  और  भू-केन्द्र  से  निर्दिष्ट  दूरी  पर  अनेक  कौशल-कायं  करके  किये

 गये  थे  |

 Cell  created  by  Madhya  Pradesh  Government  for  implementation  of  various
 schemes  in  Fifth  Plan

 6975.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Madhya  Pradesh  Government  has  created  a  project  cell  for  pro-
 cessing  various  schemes  included  in  the  Fifth  Plan  and  for  ensurin  g  their  timely  im-

 plementation;

 (0)  whether  the  above  cell  has  been  formed  on  the  lines  of  ‘the  high-level
 supervision  and  evaluation  cell  of  the  Planning  Commission;  and

 (c)  if  so,  the  extent  to  which  the  Cell  will  be  advantageous  in  achieving  better
 coordination?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a)
 to  (c)  On  the  basis  of  the  detailed  proposals  submitted  by  Madhya  Pradesh  Gov-
 ernment  for  the  strengthening  of  planning  machinery,  the  Centre  has  conveyed  its
 approval  to  the  settin  g  up  of  inter  alia  Project  Evaluation  and  Monitoring  and
 Information  Divisions  as  part  of  the  State  Planning  Department.  The  staffing  of
 these  Divisions  has  bee  n  determined  by  the  State  Government  in  relation  to  the
 nature  of  programmes/  projects  to  be  taken  up  during  the  Fifth  Plan,  its  priorities and  levels  of  econom  ic  development,  and  the  broad  pattern  laid  down  by  the
 Planning  Commission.
 machinery  including  the

 It  is  expected  the  strengthening  of  the  State  planning
 setting  u

 formation  Divisions  will  help  in  t
 p  of  Project  Evaluation  and  Monitoring  and  In-

 various  programmes.
 he  speedier  and  efficient

 implementation  of  the
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 Development
 of  Kosa  Cloth  Industry  in  -Madhya  Pradesh

 6976.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  proposals  sent  by  Madhya  Pradesh  state  for  the  development
 of  Kosa  Cloth  Industry  in  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years;  and

 (0)  the  number  out  of  them  which  were  approved?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari):  (a)  No  such  proposals  were  received.

 (b)  Does  not  arise:

 Setting  up  of  Public  Sector  Industries  in  M.P.

 6977.  Shri  G.  C.  Dixit  ;
 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  set  up  some  new  industries  in  Madhya  Pradesh
 in  Public  sector  during  1973-74;  and

 (b)  if  so,  the  names  and  capacity  of  those  industries  indicating  the  locations
 thereof  and  the  amount  of  capital  to  be  invested  therein?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.

 Subramaniam):  (a)  The  Government  have  not  set  up  any  industry  in  Madhya  Pra-
 desh  in  the  Central  public  sector  during  1973-74.

 (b)  The  Question  does  not  arise.

 Imbalance  in  economic  development  of  Mahakoshal  area  of  M.P.

 6978,  Shri  ९५.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  imbalance  in  the  economic  development  of  Mahakoshal  area
 of  Madhya  Pradesh  is  constantly  increasing  and  the  per-capita  income  in  this  area a
 is  much  less  as  compared  to  other  areas  of  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by.  Government  to  remove  this  im-
 balance?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Pianning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)
 In  the  absence  of  separate  figures  of  per-capita  income  and  levels  of  economic
 development  of  Mahakoshal  and  other  areas  of  Madhya  Pradesh,  it  is  not  possible
 to  assess  inter-regional  imbalances  in  quantitative  term.

 (b)  The  State  Government,  which  is  primarily  responsible  for  the  accelerated
 development  of  backward  areas,  has,  in  its  draft  Fifth  Five  Year  Plan  proposals,
 indicated  that  intra-State  imbalances  are  proposed  to  be  reduced  by  undertaking  in
 the  backward  areas,  measures  such  as  programmes  of  area  development,  rapid  in-
 tegration  in  agricultural  production  and_  productivity  through  a  package  of  inputs
 and  services  encouraging  actitives—subsidiary  and  ancilli  ary  to  agriculture  and  by
 creating  conditions  of  economic  development  in  the
 providing  adequate  social  and  economic  infrastructure.

 backward  areas  by  way  of
 So  far  as  Central  Govern-

 ment  is  concerned,  efforts  of  the  State  Government  for  the  accelerated  development
 of  the  backward  areas  will  be  su  pplemented  through  Minimum  Needs:  Programme,
 Drought  Prone  Area  Programme,  Small  Farmers  and  Marginal  Farmers  Develop-
 ment  Projects  and  allocation  of  su  pplementary  funds  on  the  basis  of  integrated  sub-
 plans  for  viable  tribal  areas.
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 चौथी  योजना  के  दौरान  बिहार  के  गांवों  में  शक  सुविधाएं

 6979.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 चौथी  पंचवर्षीय  यॉजना  के  दौरान  बिहार  राज्य  के  गांवों  में  डाक  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के

 saa  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया है  ;  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  फरवरी  1974 के  अंत  तक  चौथी  योजना

 के  लक्ष्य  का  81%  भाग  पुरा  कर  लिया  गया  था  ।  पुरा  लक्ष्य  प्राप्त  न  करने  कारण  डाकघर

 खोलने  के  लिए  निर्धारित  शर्तों  का  पुरा न  होना  और  आधिक  तंगी  के  कारण  वर्ष  1973-

 74  के  दौरान  नथ  डाकघर  खोलने  पर  पाबंदी  का  लगाया  जाना  है  ।

 संसद  भवन  के  डाकघर  के  कमंचारी

 6980.  श्रीं  सुखदेव  प्रसादਂ  वर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 qarafa # ste के  दौरसनਂ  कामकी  अधिकता  को  घ्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  संसद  भवन

 स्थित  डाकघर  के  कमंचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  पर  विचार  और

 यदि  तो  कितने  कर्मचारी  और  बढ़ाये  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  faz)  :  संसद  भवन  डाकघर  के  कमंचाररियों  में

 आमतौर  पर  एक  नायब  दो  कलक  और  एक  पकरें  रहता  है  ।  संसद  के  सत्र  के  दौरान

 जब  काम  बढ़  जाता  है  तो  इसके  faqeit  के  लिए  दो  क्लकं  और  एक  पैकर  के  अतिरिक्त  पद  भी  मंजूर

 किए  जातें  हैं  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 Appointment  of  Controilers  in  Sick  Textile  Mills,  Maharashtra

 6981.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  present  number  and  names  of  those  sick  cloth  mills  in  Maharashtra
 where  Government  have  appointed  controllers;  and

 (b)  the  amount  of  loss  and  profit  of  the  said  mills  during  the  year  1973-74?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  B.
 Rana):  (a)  and  (b)  At  present,  there  are  22  textile  undertakings  in  Maharashtra,
 whose  management  has  been  taken  over  by  Government  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  &  Regulation)  Act,  1951  and  the  Sick  Textile  Undertakings  (Taking  Over
 of  Management)  Act,  1972.  The  names  of  these  undertakings  and  the  profit/loss
 (provisional  figures)  made  by  them  during  the  period  April  to  December,  1973  are
 as  follows:

 Name  of  the  Undertaking  Net  profit/loss  after
 No.  depreciation  and  bonus

 (Rs.  in
 lakhs)

 Under  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951

 1  Model  Mills,  Nagpur  Ltd.,  Nagput.  88.33
 2  R.S.R.G,  Mohta  Spg.,  &  Wvg.,  Ltd.  Akola.  39.69
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 Name  of  the  Undertaking  Net  profit/loss  after
 Sl.  depreciation  and  bonus
 No.  (RS,  in  lakhs)

 ai 3  India  United  M  ul  Lid,  Bombay.

 to  (Six  units)  9.54

 4.72 Aurangabad  Mills  Ltd.,  Aurangabad.

 10  Digvijay  Spg.  &  Wvg.  Mills  Ltd.,  Bombay.  6.43  (Upto
 Nov.,  73.)

 11  Chhaganlal  Textile  Mills  Pvt.  Ltd.,  Chalisgeon.  17.88

 12  Anmedabad  Jupiter  Spg.  &  Wvg.  &  Mfg.  Co.  Ltd.,  Bombay  19.55

 Under  Sick  Textile  Undertakings  (Taking  Over  of  Management),  Act  72

 13  Apollo  Mills,  Bombay.  9.38
 .

 14  Edward  Textile  Mills,  Bombay.  25.60

 15  JayaShankar  Mills  Barsi,  Barsj  (Dist.  Sholapur)  17.02

 16  35.88 New  Kaiser-i-Hind  Spg.  &  Wvg.  Mills,  Bombay.

 17  New  Partap  Spg.  &  Wvg.  &  Mfg.  Mills  Dhulia.  19.94

 18  Osmanshahi  Mills,  Nanded.  39.80

 19  R.  B.  Bansilal  Abirchand  Spg.  &  Wvg.  Mills,  Hinghanghat.  33.37

 20  Savatram  Ramprasad  Mills,  Akola.  19.44

 21.0  13.19 Seksaria  Cotton  Mills  Bombay.

 22  Vidarbha  Mills  (Berar),  Ellichpur.  36.82

 Pak  National  holding  Pakistani  passports  in  Bihar

 6982.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  present  number  of  Pakistani  nationals  holdin  in g  Pakistani  passports
 Bihar,  district-wise;  and

 (b)  the  number  among  them  of  those  whose  period  of  visas  was  extended  dur-
 ing  the  last  six  months?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) :
 (8)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 Pak  Nationals  holding  long-term  visas  in  Rajasthan
 6983.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  pre  sent  number  of  P Vwi
 visas  district-wise;  and

 akistani  nationals  in  Rajasthan,  holding  long  term
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 (b)  the  number  among  them,  of  those  whose  terms  of  visa  has  been  extended
 more  than  once?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  5:

 (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table of  the
 House.

 केरल  सें  रोजगार  प्रधान  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि

 6984.  वयालार  :  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 य ८  केरल  राज्य  को  रोजगार  प्रधान  परियोजनाएं  योजनाएं  आरम्भ  किये

 जाने  के
 उनके  मंत्रालय  ने  at  1974-75  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित

 की  और

 ईस  अवधि  में  बनाई  जाने  परियोजनाओं  की  रुपरेखा  क्या  ह  तथा

 इन  योजनाओं  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा ?

 ants  feats  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  एस०
 ato  राना  )  और

 1974-75  के  प्रस्तावित  रोजगार  संवर्धन  कार्यक्रम  का  घिवरण  इस  समय  योजना

 आयोग  दवारा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  केरल  की  राज्य  सरकार  को  भी  इस

 कार्यक्रम  के  अधीन  1974-75  में  सहायता  प्रदान  जायेगी  |

 खादी  तथा  Tatas  ara  क  निर्देशकों  तथा  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  यात्रा  भत्ते  तथा

 दनिक  भत्ते  के  व्यय

 नन्द 698 5.  श्री  व्यालार  ctf  *  औद्योगिक  मंत्री  ag  बताने  at  कृपा

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  अपने  निदेशकों  तथा  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों

 के  यात्रा  भत्तों  तथा  भत्तों  पर  गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  कुल  कितना  व्यथ  भौर

 उक्त  अवधि  में  निदेशक  बोर्ड  कितनी  बार  gon  हुई  और  इस  पर

 कितना  व्यय  हुआ  ?

 भौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंह  :

 1971-1972  *  1,49,548.27  Ro

 1972-1973  1,85,939.68  ko

 1973-1974  1,97,533.79  रु०

 छह  बार  ।  किया  गया  व्यय  1,25,308.75  रू०

 Recovery  of  a  revolver  and  charas  from  Hippies  in  Delhi

 6986.  Shri  Chandulal  Chandrakar  *  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be-
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Delhi  Police  recovered  one  foreign  made  revolver  and  one  Kilo-
 gram  of  charas  from  6  Hippies  in  a  hotel  on  the  20th  March,  1974;

 (b)  whether  such  intoxicants  have  often  been  recovered  from  such  foreigners;

 (c)  whether  Government  have  formulate  d  ally  echem scneme  to  ८0८८ tra  chec
 ad

 k  this
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 (d)  the  number  of  foreigners  arrested  on  these  charges  during  the  last  six
 onths  and  the  total  quantity  recovered  from  them

 Deputy  Minister  in  the  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) 3
 (a)  In  the  night  intervening  between  19th  and  20th  March,  1974,  in  front  of  a  hotel,
 a  revolver  was  recovered  from  a  foreigner  and  860  gms.  of  charas  was  recovered
 from  4  other  foreigners  and  1  Indian.

 (b)  to  (d)  In  the  period  1-10-73  to  31-3-74,  thirty-nine  foreigners  were  arrested
 and  6.920  grams  of  charas:  and  11.095  Kilograms  hashish  was  recovered  from
 them.

 Wherever  any  foreigner  is  suspected  to  be  carrying  such  contraband  he  18
 checked  and  necessary  action  is  taken  if  any  contraband  recovered

 औषध  नियंत्रक  की  सलाह  पर  ड्रग  तथा  फार्मास्यूटिकल  के  लाइसन्स  दना

 6987.  श्री  एम०  चावड़ा  क्या  औद्योगिक  fasta  मंत्री  भारत  के
 औषध

 नियंत्रक  दुवारा  लाइसेंसिग  समिति  के  सलाहकार  के  रुप  में  कार्य  करने  के  बारे  में
 20

 बताने 1974  के  rata  प्रश्न  संख्या  3919.  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ड्रग्ज  तथा  फार्मास्यूटिकल  लाइसेंसिंग  के  एसे  कितने  मामले  है
 जिनमें  औषध

 सलाह  पर  अथवा  सलाह  के  बिना  अनुमति  पत्न  मंजूर  किये  गये  थे  ;

 गत  तीन  वर्षों  मदवार  तथा  लाइसेन्सिंग  समिति  के  सदस्य

 रुप  नियंत्रक  को  कितने  मामलों  में  मनोनीत  किया  गया  था  ;

 लाइसेन्सिंग  समिति  दुबारा  औषध  नियंत्रक
 की  स  नाटू

 के  विरुद्ध  कितने  मामलों  में  निर्णय  किया  गया  और  ए  मामलों  का  ब्यौरा  हैँ  ;

 (7)  जब  डी०  जी०  टी ०  डी०  में  पदेन  औद्योगिक  सलाहकार  नियन्त्रक  है
 तो  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  के  माध्यम  के  बजाय  डी०  जी०  टी०  डी०  रा

 और उससे  सीधे  ए  क्यों  नहीं  लिया  जाता  हे ं;

 ड  क्या  भारतीय  औषध  नियन्त्रक  के  इलावा  इस  समय  डी०  जी०  डी०

 के  पास  औषधियों  के  लिए  औद्योगिक  सलाहकार  यदि  तो  लाइसेंन्सिंग
 ~  x

 समिति  की  सभी  बैठकों  म  उन्हें  आमन्त्रित  न  करने  के  क्या  कारण
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fasta  और
 प्रौद्योगिकी

 मंत्री  ato
 ARIA) : :

 से  (=)
 1966  से  पहले  अनुमति/अनापत्ति'  पत्न  ama  के  आधार पर

 विद्यमान  उपक्रम  द्वारा  किसी  अतिरिक्त  वस्तु  के  उत्पादन  का  आशय  वै

 के  उत्पादन  से  नहीं  होगा  awd  के  अतिरिक्त  औद्योगिक  विकास  विनियमन
 अधिनियम  पहली  अनूसूची

 के  उसी  के  अन्तर्गत  आती  हो  तथा  इसके  लिये

 नये  व्यापार  चिन्ह  अथवा  पेटेन्ट  का  इस्तेमाल  करने  की  आवश्यकता  न  हो  ।  यह  एक

 सामान्य
 था

 और  उपर  बताई  गई  शर्तों  को  भूरा  करने  वाले  मामलों
 ~

 म  लाग  था

 औषध  fade  के  परामशं  अथवा  परामश के  इन  पत्नों  कं

 जारी  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  औषध  तथा  भेषजीय  उद्योग

 तथा  1951
 के  अधीन  औद्योगिक  लाइसेंस

 प्रत्येक  आवदन  की  एक  प्रतिलिपि  औषध  नियंत्रक  को  उनकी  सम्मति  के  लए

 जाती  है
 ।

 उनके  द्वारा  यंदि  कोई  सम्मति  दी  जानी  हो  त  भागे  सम्मति
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 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  उनके  अपनी  सम्मतियां  भेजता  यदि

 उनकी  सम्मतियां  समय  पर  प्राप्त  जाएं  उन्हें  लाइसेंसिंग  के

 समक्ष  रखे  जाने  वाले  सारलेंख  में  समायोजित  कर  लिया  जाता  विभिन्न  प्राधिकरणों

 सम्मतियों  दृष्टिगत  लाइसेंसिंग  समिति  लेती  है  ।

 इन  सम्मतियों  को  गोपनीय  रखा  जाता  है  ।  fara  औषध  नियंत्रक  को  पिछले
 तीन

 बर्षों  से  लाइसेंसिग  समिति  के  सदस्य  के  रुप  में  सहयोजित  नहीं  गया  |

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  सीध  area  नियंत्रक  से  भी  परामशं  करता  है॥

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  औषध  &  सम्बन्धित  उपमहानिदेशालय  है  जो

 आवश्यकता  पड़ने  पर  लाइसेंसिंग  समिति  की  बैठकों  में  भाग  लेता  है  ।

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  तदथ  नियुक्तियां

 बिकास  मंत्री  यह
 की

 6988.
 ait  कतामुतु

 करग कपा

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  तदर्थ  आधार  पर  )
 नियुक्त

 किये

 गये  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  और  ग्रेड  111  के  स्टेनोग्राफरों  की  संख्या  क्यों  ट  ह

 ह उनकी  भर्ती  रोजगार  केन्द्रों  दवारा  की  गई  हैं

 यदि  तो  उनका  चयन  समाचारपत्रों  के  आवेदनपत्र  मंगा

 कर  किया  गया  ह

 यदि  और  भाग  के  उत्तर  नहीं  है  तो  ऐसा  करने  के

 कया  कारण  है  और  उनके  चयन  के  लिए  क्या  कसौटी  अपनाई  गई  थी  ;

 क्या  कार्मिक  विभाग
 के

 तदर्थ  आधार  पर  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  की  वर्तमान

 बता
 दी  गई

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम )  (*)  aa

 मंत्रालय  में  तदर्थ  आधार  पर  भर्ती  किए  गंए  अवर  श्रेणी  लिपकों  आशुलिपकों
 की  संख्या  79  तथा  77  है

 इनमें  से  कुछ  को  रोजगार  कार्यालय  की  मारफत  भर्ती  गया  है

 नहीं  t

 (7)  तात्कालिक  आवश्यकता  के  अनुसार  जनहित  में  कर्मचारियों  को

 कालिक  सूचना  पर  सेवामुक्त  किए  जा  सकने  की  शतं  पर  सीधे  TaaT  अस्थाई
 तथा  ase  आधार  पर  भर्ती  किया  गया  अपेक्षित  प्रात  व्यक्तियों  को

 ही  चुना  गया  था  तथा  इस  में  रोजगार  कार्यालय  में  पंजीकृत  व्यर्क्तियों
 को

 प्राथमिकता
 दी  गई  थी  \

 (=)  हां  ।

 केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  afar  बंगाल  के  L4 PAS  रियों  द्वारा

 अम्यावदन

 क
 _  6989.

 st  aro  पी०  दास  क्या  औद्योगिक  मंत्री  यह  बताने की  कृप
 ज

 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन  अनसंघान  केन्द्र च्
 बंगाल  के  अराजपत्रित  कमंचारी  संघ  सेरीकल्चरल  fat  नान-गजे  fez
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 बाटा

 लिखित

 एम्पालाइज  की  ओर  से  आकस्मिक  भुगतान  श्रमिकों  पेड  लेबरजे

 के  मासिक  वेतन  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  A  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  ट
 a  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  JI-Aat  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 (a)  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है

 केन्द्रीय  रेदाम  उत्पादन  अनुसन्धान  qfaaa  बंगाल  में  नियुक्तियां

 6990.  शनी  झार ०  पी०  दास  औद्योगिक  fanta  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कपों  उनके  मंत्रालय  को  यह  सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  केन्द्रीय  रेशम

 दन  अनुसंधान  बरहामपूर  पश्चिम  बंगाल  के  निदेशक  ने  हाल  ही  में  आयु  तथा

 न्यूनतम  अहँंताओं  के  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  करके  सहायक  लाइन

 पम्प  आपरेटर  की  नियुक्ति  की  है  और

 ~
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  gare  क्या  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  3q-Hay
 जियाउरंहसान  सहायक  लाइन

 मैन  और  पम्प  चालक  के  दोनों  स्थान  गये  हैं  अं  स्थानों  पर

 नियुक्ति  के  भर्ती  नियम  अभी  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।  फिर  भी  इन  स्थानों  के  लिये

 उम्मीदवार  के  नाम  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  से  का  साक्षात्कार

 इस  आशय  लिये  नियुक्त  चुनाव  समिति  दवारा  किया  गया  था

 इसके  दवारा  चुने  गये  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  की  गयी थी

 (a)  प्रशन  नहीं  उठता ।

 फेन्द्रीय  tan  उत्पादन  अनुसन्धान  पश्चिम  बंगाल  के  कर्मचारियों  को  वेतन  और

 मजूरी  का  भुगतान

 6991.  ait
 आर०

 पी०  दास  औद्योगिक  fasta  मंत्री  यहं  बताने  की

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जब  से  केन्द्रीय  रेशम
 र  रेशम  als  को  दिया  गया उत्पादन  अनुसंधान  बरहामपुर  (1970)  है

 तब  से  कर्मचारियों और  मजदूरों  को  बेतन  नियत  तिथी  पर  नहीं  प्राप्त  हो  ;  और

 (a)  यदि  तो  नियमित  भुगतान  दिलाने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 औद्योगिक
 विकास  मंत्रालय

 में  उप-मंत्री  faarstgara  :  और  न्
 नहीं  ।  यद्यपि  वेतन  और  मजदूरी  का  तिथियों  भुगतान  क  म

 कतिपय  कार्येविधि  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  कुछ  विलम्ब  हुआ  किन्तु  ऐसा

 हर  बार  नहीं  होता  है  ।

 शरतल्लाई  (ta)  टेलीफोन  कन

 6992.  श्री  वयालार  रवि

 को

 संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  At

 नात
 द

 ?
 पत  है  किं

 न्
 टेलीफोन  केन्द्र  बैटरी

 अणाली  मांग  पुरा  करने  के  g  ह  ?

 35



 Written  Answers  Chaitra  27,  1896  (Saka)

 यदि  तो  क्या  सरकार  स्वचालित  wee  स्थापित  करने  सम्बन्धी  मांग

 और पर  fear  करेगी  j

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सकल  से
 कोई  सुझाव  प्राप्त हुआ  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  जी  ।  300  लाइनों  वाला

 मौजूदा  सेंट्रल  बेट्री  नान-मल्टीपुल  शरतललाई  की .
 टेलीफोन  संबंधी  मौजूदा  मांगों

 को  पुरा  करने  अपर्थाप्त  ।

 टेलीफोनों  की  मौजूदा  और  भविष्य  की
 मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए

 अधिक  क्षमता  वाला  एक  मैनुअल  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  आटोमेटिक  एक्सचेंज

 उपस्कर  का  उत्पादन  पर्याप्त  a  होने  वजह  शरतललाई  में  एक  आटोमटिक
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  फिलहाल  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 जी  हां  ।

 Renovation  of  Regal  Building  Shop  by  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 6993.  Shri  Panna  Lal  Barupal:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and

 Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi  propose  to  renovate  and

 repair  Nos.  24  and  70  Regal  Building;  and

 (b)  if  so,  the  estimated  expenditure  to  be  incurred  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari):  (a)  and  (b)  The  information  is  ‘being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House.

 नासिक  जिले  क  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ाक  घरों  की  दाखाएं  खोलना

 6994.  काहनडोल
 :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकारਂ  कां  fare  नासिक  जिले '  के  आंदिवासी  क्षेत्रों  में

 की  अधिक  शाखाएं  खोलने  का  है  द

 क्या
 कुछ  ऐसे  डाकघर  खोल  कर  बंद  कर  गये  हैं  ;  और  यदि

 नयन
 तो  इसके  क्या  कारण  ह  ?

 क्या  कोई  ऐसी  है  यदि  प्रामवासी  घाटे  को  प्रा  कर  दें  तो  घाटे

 में  रहे  डाकघर  को  चलाये  रखा  जाता  है  ;

 वंया
 गरिब  आदिवासियों  से  हानि  करने

 के  बजाय  सरकार  स्वयं

 सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही  और

 नहीं  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  शेर  faz)  :  जी  हां  ।

 अपक्षित  नावापसी  अंशदान  की  अदा  न
 को  जाने  के  कारण  कुछ

 शाखा  डाकघरों  बंद  कर  पड़ा  |

 जी  हां  ।
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 जनहित में  खोले गए  डाकघरों  के  मामले  में  एक  frat  न  सीमातक  घाटा  सरकार

 खुद  बर्दाश्त  करती  है
 ।

 अत्यंत  पिछड़े  इलाकों  के  लिए  ag  fear
 1000  रुपये  है  जबकि  सामान्य

 इलाकों  के  लिए  सीमा  500  रुपये  रखी  गई  है  ।

 भाग  के  उत्तर  को  मद्देतजर  रखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठती ं॥

 Telephone  line  from  Kotra  to  Swaroopganj

 state
 6995.  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 (a)  whether  Swaroopganj  and  other  places.  can  be  contacted  from  Kotra  on

 phone  only  through  Dungarpur  in  Tehisil  Kotra,  District  Udaipur,  with  the  result
 that  on  many  occasions  the  telephonic  contact  cannot  be  established  for  hours  to-

 gether;  and

 (b)  whether  Government  have  any  way-out  for  overcoming  the  said  difficulty
 of  the  people  of  Tehsil  Kotra  and  if  so,  when?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh):
 (a)  Yes,  Sir.  It  is  a  fact  that  Swaroopganj  and  nearby  stations  can  be  con-
 tacted  on  phone  only  through  Dungarpur.  Kotra  is  a  public  call  office  connected
 to  Dungarpur  exchange.  Swaroopganj  is  also  a  Public  Call  Office  connected  to
 Abu  Road  Exchange  Since  the  calls  from  Kotra  to  Swaroopganj  have  to  be
 routed  through  Dungarpur,  Udaipur  Marwar  and  then  to  Abu  Road,  delays  on
 calls  between  these  two  stations  are  likely

 (b)  The  present  traffic  from  Kotra  to  Dungarpur  and  Udaipur  is  very  small
 and  does  not  justify  the  provision  of  direct  trunk  lines  from  Kotra  to  Udaipur  or

 any  other  station.  In  view  of  the  limited  traffic  from  Kotra  the
 _Department

 has:  no

 proposals  on  hand  at  present.

 ५
 राज्यों  को  धन  का  आबन्टन

 6996.  श्री  गिरधर  गॉमांगों  क्या  ग

 सती  वद  दाएं  ही

 ग

 यारा ay  1974-75  के  लिए  राज्यों  की  योजनाओं  के  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराशी  आवंटित

 की  गई

 च् e

 योजना  मंत्रालय  में
 wer  मंत्री  मोहन  धारिया )  एक  विवरण  सभा  पटल

 रखा  गया  है

 विवरण

 1974-75  क  लिए  योजना  afreqa-zTey

 करोड़ों

 योजना

 परिव्यय

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  e  127.39

 2.  असम  s  e  53,66

 3.  बिहार  e  168.98
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 करोड़ों  में  )

 योजना

 परिव्यय

 गजरात  143.32

 हरियाणा  81.  60

 हिमाचल  प्रदेश  31.  16

 जम्म  व  कश्मीर  48,  007

 कर्वाटक  110.75

 73.89

 10  मध्य  प्रदेश  152.25

 11  महाराष्ट्र  275.84

 12  12.06

 13  मेघालय  13.  63

 14  नागालड  14,00

 15  उड़ीसा  71.  24

 16  क  107.  87

 17  79.0  80

 18  तमिल  क  112.00

 19  त्रिपुरा  *  e  11,00

 20.  उत्तर  प्रदेश  >  255.19

 21  पश्चिचमी  बंगाल  147.87

 22.  पद्दाड़ी  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों
 के  लिए  arated  क  क  25.00

 23  सभी  राज्य  .  2,116.50

 बेभाग  इन्जीनिर्यारिंग  एण्ड  मेन्यूफेक्वरिंग  कम्पनी
 प्राइवेट

 थाना  और जें०  स्टोन  एण्ड  कम्पनी

 कलकत्ता  में  निदेशक

 6997.  श्री  समर  गह  :  क्या  औद्योगिक  fasta  मंत्री  जे०स्टोन  एण्ड  कलकता

 दुवारा  बनाई  जाने  वाली  वस्तुओं  को  बेभाग  एण्ड  कम्पनी  को  दे  और  उसके  कलकत्ता  में  कम  चारियों
 qt  garg  के  are  मे  9  1973  के  अतारांकित  संख्या  9707  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 TE  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 महाराष्ट्र  थाना  स्थित  बेभाग  इंजीनिर्यारग  एण्ड  मैन्युफौक्चारिंग  कम्पनी  प्राइवेट

 लिमिटेड  और  कलकत्ता में  जें०  Sa  एण्ड  दोनों  कम्पनियों  में  काम  करने  वाले  निदेशक

 वही  हैं  ;  a

 अस्थाई
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 क्या  बेमाग  एण्ड  कम्पनी  जठ  स्टोन  कम्पनी  के  बहुत  से  कार्य  कर  रही  हैं  :

 क्या  उक्त  तथा  अन्य  तथ्यों  से  यह  शिकायते  न्यायोचित  सिध्द  होती  है  कि  बेमाग  एण्ड  कम्पनी

 जरण  स्टोन  एण्ड  कम्पनी  की  कम्पनी  ह  ;

 क्या  सरकार  इस  बात  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दुवारा  जांच  करवायेगी  कि  बेमाग  कम्पनी

 जे०  स्टोन  एण्ड  कम्पनी  की  कम्पनी  है  या  और

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  alo  :

 से  जैसा  कि  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  सुचित  किया  दिनांक  1972  को  जारीਂ

 fae  गए  म०  ज  स्टोन  एंड  कंपनी  के  प्रोस्पेक्टस  से  पता  चलता  है  कि  म०  ज०  स्टोन  एंड  कंपनी  का

 एक  निदेशक मे  ०  बैसाग एंड  कंपनो  में  निदेशक है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  जेसा  कि

 कि  सुचित  किया  fie  म०  जे०  स्टोन  एंड  कम्पनी  के  लिए  मऊ  बेमाग  उजरती  काम  कर  रहे

 हैं  ।  कम्पनी  कार्य  विभाग  की  सुचना  के  अनरूप  दिनांक  1-1-1972  के  तुलन-पत्र  के  अनुसार
 मृ०७  ज०  स्टोन  एंड  कम्पनी  ने  do  dam  इन्जीनियारिंग  कम्पनी  में  कोई  पूंजी  नहीं  लगाई

 है  और  न  ही  ao  जे०  स्टोन एंड  कम्पनी  के  कोई  शेअर  मै०  बैमाग को  दिए  गए  जेसा  कि

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  म०  बेमाग  अलंग  अपनी  लेखा  पुस्तकें  रखते  तकनीकी

 स्टाफ  स्वतंत्र  दोनो  कंपनियां  अलग-अलग  दिखाई  पंडती  हैं  और  कोई  भी  ०५ “'बनामी ह  कार्य  दिखलाई

 नहीं  पड़ता  ।  इन  तथ्यों  को  दृष्टिगत  रखकर  इस  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दुवारा  जांच  कराया

 जाना  आवश्यक गहीं  है

 जाति  प्रथा

 6998.  थी  बी०  मायावान  :

 श्री  तरुण  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  जाति  प्रथा  तेजी  से  खत्म  हो  च्ह  t

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही

 की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से

 3  के  प्रभाव  में  और  सरकार  द्वारा  किये  विभिन्न  आधिक व  शैक्षणिक  उपायों

 के
 कारण

 जाति  प्रथा
 कम  हो  रही  है  ।  अस्पृश्यता  1955 में  संशोधन

 करने
 के  एक  व्यापक  विधेयक  संसद  में  पुरःस्थापित  किया  जा  चुका  है  ।  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रमों  से  विशेषकर  जिनका  सम्बन्ध  कृषि  औद्यौगिक
 रोजगार  अवसरों  का  आय  में  असमानता  कम  करने  इत्यादि  से  यह

 प्रक्रिया  जारी  रहेगी  ।

 दिल्‍ली  के  कुतुब रोड  और  सदर  बाजार  में  यातायात  का  रुक  जाना

 6999.  श्री  आर०  एन०  बमन  :  क्या  गृह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  कुतुबरोड  और  सदर  बाजार  के  चौराहे  पर  यातायात  रुका  रहता
 है  जिसके  कारण  दिल्‍ली  तथा नई  दिल्‍ली  coe]  से  प्रतिदिन  गाड़ी  पकड़ने  वाले
 को  काफी  परेशानी  होती  है  ;
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 यदि  इसके  क्या  कारण  हे  ;

 (7)  प्राधिकारी  ऐसी  क्या  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  जिससे  भीड़-भाड़  के  स्थानों
 पर

 यातायात

 नर

 खास  घंटों
 गृह  मंत्रालय  में  3q-Wat  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान  ।  किन्तु  कुछ

 के  ara  पर  यातायात  की  भीड़-भाड़  होती

 यह  चौराहा  दिल्‍ली  के  मुख्य  थोक  बाजार से  हुआ  है  और  परिवहन  कम्पनियों  के  कार्यालय
 व  गोदाम  भी  चौराहे  के  चारों  ओर  स्थित  है  ।  इससे  धीरे  तथा  तेज  चलने  वाले  प्रकार

 के  वाहनों  से  यातायात  at  बड़ी  भीड़-भाड़  हो  जाती  जिसके  कारण  यातायात  में  बाधा

 पड़ती है  1

 दीघंकालिक  हल  यह  है  कि  थोक  बाजार  और  परिवहन  कम्पनियों  को  यहां  से  कर

 शहर  के  बाहर  किसी  स्थान  पर  ले  जाया  जाय  और  धीरे  वाले  यातायात  को  समाप्त  किया

 जाय
 ।

 इस  क्षेत्र में  यातायात  सुव्यवस्थित व  नियमित  करने  के  लिए  इस  समय  वहां

 कुछ  खास  घंटों  के  दौरान  ट्रकों  के  चलाने  तथा  खड़ा  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है ।
 इस  चौराहे  पर  नियमित  रूप  से  पुलिस  कर्मचारी  तैनात  किये  जाते  और  यातायात  निरीक्षण

 पुलिस  कर्मचारी  इस  क्षेत्र  में  गश्त  लगति  है  ।  इस  क्षेत्र  में  बड़ी  में  यातायात-अपराधियों  पर
 प्रतिमाह  मुकदमा  चलाया  जाता  हैं  ।

 राजस्थान  नहर  परियोजना  के  लिए  अधिक  धन  के  आबन्टन  हेतु  राजस्थान  द्वारा  किया  ग़या

 अनुरोध

 7000.  Sto  हरि  प्रसाद  wat  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि
 :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राजस्थान  नहर  परियोजना ा  के  अधीन

 प्राथमिकता वाले  काम  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  धन  के  आवंटन हेतु  अनुरोध  किया है  ;
 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  a?

 मोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  हां  ।  राजस्थान

 नहर  परियोजना
 1

 के  लिए  1974-75  के  दौरान  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करने

 के  लिए  राज्य  सरकार  से  हाल  ही  में  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  ।  राज्य  सरकार से  अनुरोध  किया

 गया  कि  ag  बाकी  निर्माण  कार्यों  की  अधिनीत  निर्माण  के  विस्तृत  क्रमबद्ध  कार्यक्रम

 तथा
 और

 विनियोज॑नों  at  got  प्रतिबंधता  विस्तृत  ब्यौरा  प्रस्तुत  करें  ताकि  इस

 सम्बन्ध  में  अंतिम  रूप  से  निश्चय  किया  जा  सके  ॥

 काइमोर  में  मोहरा  बिजली  घर  को  उड़ाने  का  प्रयास

 7001.  %  ब्क०  मालन्ता

 at  नवल  किशोर  शर्मा  :'

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकारियों  द्वारा  14  1974  समय  पर  कार्यवाही  करके  काश्मीर  में  उरी

 के  निकट  मोहरा  बिजली  घर  को  उड़ाने  के  प्रयास  को  विफल  कर  दिया  '  था

 क्या  सरकार  ने  मामले  की  जांच  की  है  ;  और

 यदि
 तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?
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 गह  मंत्री  उसा  शंकर  :  से  मोहरा  बिजली  घर  की  सहर  की  खाड़ी

 के  अप्रभाग में  एक  टेंक-भेदी  राकेट  उसके  खोल  में  सील  किया  हुआ  4  1974 को  मिला  न

 कि  14  1974 को  ।  राकेट  निरस्त्र पाया  गया  और  क्रियाशील  नहीं  था  i  इस

 सम्बन्ध  में  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  और  जारी  है  ।

 पांचवीं  योजना  at  क्रियान्विती  झारम्भ  करने  के  लिए  बिजली  की  कमी

 7002.  श्री  डी०  के०  पण्डा :

 श्री  एम०  कतामूतु

 क्या  यॉजना  मंत्री  qe  बताने  कृपा

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  क्रियान्विति  आरम्भ  कंरने  में  बिजली  की  वर्तेमान

 कमी  के  कारण  कठिनाइयां  आयेंगी  ;  और

 य

 का  fa  a
 इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  पांचवीं  योजना  में  बिजली  की

 उत्पादन  दर  को  काफी  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  पाचवी  योजना  में  विकास  के
 ar विभिन्न  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  को  घ्यान  में  रखते  हुए  बिजली  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  2  पांचवी

 योजना  के  दौरान  165  लाख  किलोवाट  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  उसमें  से  107  लाख  किलोवेट
 उन  अधिनीत  स्कीमों  में  से  होगा  जो  निर्माण/पुरे  होने  के  विभिन्न  चरणों  में  a  '  ।  इसके  अलावा  थर्मल
 उत्पादन  और  वर्तमान  स्टेशनों  या  निर्माणाधीन  बिजलीघरों  के  विस्तार

 बल  दिया गया  हैं  ताकि  जल्दी  प्रतिफल  प्राप्त  किए जा  सकें  और  कुछ  हृद  तक  सुखे  के  प्रभाव से
 भी  निपटा  जा  सके  ।  लगभग  37  लाख  किलोवाट  बिजली  वर्तमान  बिजलीघरों  के  विस्तार

 से  प्राप्त  करने  योजनां है  ।  बिजली  कार्यक्रम  तेल  इंधन  पर  आश्चित  नहीं  हैं  वर्तमान  बिजली
 संकट  का  बिजली  विकास  पर  कोई  प्रभाव  पड़ने  की  आशा  नही ंहै  ।  इस  प्रकार  बिजली  उत्पादन

 की  वर्तमान  कमी  का  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  आरम्भ  करने  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 बिजली  उत्पादन  में  वर्तमान  कभी  को  पूरा  करने  के  सरकार  ने  अनेक  कदम  उठायें
 a

 हैं  ।  महत्वपूर्ण  कदम  इस  प्रकार  ह

 (1)
 किस्म

 1  रखरखाव  फालतू  पुर्जों  की
 अनुपलब्धि

 सप्लाई  किए  गए  कोयले  के  घटिया

 के  कारण  थर्मल  स्टेशनों  का  काम  असंतोषप्रद  पाया  गया  |
 बिजलीघरों  के  लिए  वांछित  फालतू  पूर्जों  को  पहले  ही  प्राप्त  किया  चुका  हैं  या

 उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यवस्था  कर  दी  गई  कुछ  बिजली घरों  में  विशेषरूप से  पूर्वी  ७ क्षत्र

 के
 बिजलीघरों  में  फालतू  पुर्जे  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्राप्त  किए  गए  ।  भारत

 हैवी  इलेक्ट्रकलूस  ने  बिजलीघरों  की  देखभाल  और  फालत्‌  पुर्जे  बनाने  और  सम्भरण
 करने  के  लिए  एक  फालतू  पुर्जा  और  सेवा  संगठन  स्थापित  किया  तापीय
 घरों  को  विशिष्ट  कोयला  खान  क्षेत्रों  से  सम्बद्ध  कर  दिया  गया  है  ।  तापीय
 बिजलीघरों  के  freq  प्रति  कोयले  की  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  रेल  बोड़  में  एक  प्रबोधन  कक्ष  स्थापित  किया  गया  है  ।

 (2)  wae
 _

 क्षेत्र  में  समन्वय  के  आधार  पर  संयंत्र  रख-रखाव  अनुसुचियां  तैयार  की  जा

 रहीं  हैं  ।  केन्द्रिय  प्रायोजित  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अन्तर  राज्यीय  लाइनें  बिछा  कर
 अधिकता  वाले  राज्यों

 से  बिजली  कमी  वाले  राज्यों  को  दी  जा  है  4  इस
 संमन्वय  कार्यवाही  के  माध्यम  से  बिजली  के  चरम  उत्पादन  का  उपयोग
 किया जा  रहा  है  ।
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 (3)  धनराशि  नियत  करते  समय  बिजली  क्षेत्र  को  प्राथमिकता प्रदान  की  गई  है  ।  निर्माण

 कार्य  में  काफी  आगे  पहुंच  चुकी  कुछ  परियोजनाओं  को  शीघ्रता  से  पुरा  करने  के

 लिए  योजना  परिव्यय  में  की  गई  व्यवस्था  से  भी  अधिक  धनराशि  प्रदान  की

 विशिष्ट  के  लिए  वर्ष  1972-73  में  लगभग  41.5  करोड़  रुपये  और

 वर्ष  1973-74  में  लगभग  42.
 0  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  परिव्यय  निर्मुक्त  किए

 गए  ।

 (4)  बिजलीघरों  के  दैनिक  संचालन  कार्य  लगातार  ध्यान  रखने  के
 *,

 लिए
 तथा  अनुसूचित  लक्षित  तिथियों  के  अनुसार  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  तथा

 दन  प्रारम्भ  करने  के  लिए  योजना  सिचाई  मंत्रालय  तथा  केन्द्रीय  बिजली  तथा

 जल  आयोग में  प्रबोधन  कक्ष
 स्थापित  किए  जा  रहे

 की (5)  परियोजनाओं  के  लिए  विस्कोटक  जसे  ert  खनिजों

 सप्लाई  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं

 कॉयले  की  कमी  के  कारण  बम्बई  में  सीमेंट  कारखानों  के  श्रमिकों  को  जबरन  छ्टद्टी

 7003.  रामावतार  शास्त्री  :

 श्री  मधु  qa

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कोयलें  की
 भारी  कमी

 और  कोयला  ढोने  के  लियें

 वैगनों  की  कमी  के  कारण  जमा  हुए  स्टाक  से  बम्बई  के  सीमेंट  कारखानों  में  लगभग  400

 श्रमिकों  की  जबरन  छुट्टी  कर  दी  गई  हैं  ;
 और

 यदि  तों  स्थिति  में  सुघार  करने  क  लिपे  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  एम०  बी०
 :

 और  (a)  बम्बई  में

 सीमेन्ट  पीसने  का  केवल  एक  कारखाना  हैं  और  इस  कारखाने  में  मजदूरों  को  जबरन  छुट्टी

 कर  दी  जान  का  कोई  भी  समाचार  नहीं  मिला

 कोरापुट  उड़ीसा  में  See  कमंचारियों  को  परियोजना  भत्ता

 7004.  श्री  गिरिधर  aera  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उडीसा  के  कोरापूट  जिलें  के  डाक  कमंचारियों  को  गत  दो  वर्षों  से

 योजना  भत्ता  नही  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  इन  करमचारियों  का  परियोजना  भन्ता  देने  के  लिए  मंत्रालय  ने  कोई  कार्यवाही
 की  हैं  ?

 एकत्र ware  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  से  यह  सूचना
 की  जा  रही  हैं  ।  इस  TAME  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 नमक  आयोग  द्वारा  जोनल  योजना  का  पालन

 7005.  ध. है|  लालजी  भाई  :  क्या  ओद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नमक  भारत  सरकार  जोनल  योजना  का  परा  प ा  रा  पालन  नहीं  कर
 रहा
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 क्या
 राजस्थान

 राज्य  सरकार  के  स्त्रोतों  के
 faa  रित  पचपड़ा  जसे  क्षेत्रों

 में  खारागोड़ा  जस
 अन्य

 स्त्रोतों  से  नमक  आने  दिया  जा  रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप ४ टॉक
 जमा  हो  जाता  है  और  बाजार  में  मन्दी  आ  जाती  और

 ~
 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  म  सरकार  का  क्या  का्येंवा ही  करने  का  विचार

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  TH  बी०  ह  सच  नहीं है  कि
 नमक  आयुक्त  जोनल  योजना  का  पूरा  पूरा  अनुपालन  नहीं  किया  है  i

 (a)  नहीं  ।

 seq  ही  नहीं  उठता

 नमक का  निर्यात

 करम 7006.  लालजी  भाई  :  वया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि

 वर्ष  1973-74  में  भिन्न  भिन्न  देशों  को  नमक  कितनी  मात्रा  में  निर्यात

 किया  गया

 भारत  में  नमक  के  स्त्रोत  कौन  कौन  से  हैं  जहां  से  अधिकतर  नमक  का  निर्यात  किया  गया

 और

 नमक  कै  निर्वात  को  बढ़ाने  की  क्या  योजनाएं  ह ै?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ga  बी०  :  1973-74

 फरवरी  1974  की  अवधि  में  नमक  का  देश-वार  निर्यात  बताने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  हैं  ।

 अधिकतर  गुजरात  के
 नमक

 के  स्त्रोतों  तमिलनाडू  के  तूृतीकोरीन  के  स्त्रोत

 से  और  राजस्थान  के  सांभर  स्त्रोत  से  नमक  का  निर्यात  किया  जाता  है  +

 नमक
 क

 निर्वात  में  वृद्धि  करने
 के  चिचार से  सरकार

 विभिन्न  अभ्यपायों  पर  विचार

 कर  रही  है  जिन  में  कांडला  बन्दरगाह  पर  लादने  को  यांत्रिक  सुविधाएं  भी  afar

 विवरण

 ho  स०  देश  का  ना  1973-74  1974  की  अवधि  में

 रयात  की  गई  मात्रा  (Flo  टन  में  )

 ताईवान  93,588

 फिलीप्पा  ईन्स  12,085

 सिंगापूर  5,706

 कोरिया  1,728

 मालदीव  715

 नेपाल  40,196

 योग  3,34,018
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 बिहार  सरकार
 द्वारा  सेना  का  उपयोग

 7007.  श्री  विभूति  fat  :  क्या  गृह  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या
 बिहार  सरकार  ने  18  1974  को  रक्षा  विभाग  से  सेना  की  सेवा

 यदि  तो  बिद्वार  सरकार  सेना  की  सेवा  कितनी  sata  तक  लेती  और

 क्या  सेना  विदेशो  शत्रु  क  लिये  है  या  भारत  के  लोगों  को  दबाने  के  लिये  ?

 गृह  मंत्रालय  में  TIAA  एफ०  एच ०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  सरकार
 के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  बिहार  के  निम्नलिखित  स्थानों  पर

 विभिन्न  अवसरों  पर  हिंसक  उपद्रवों  के  परिणामस्वरूप  कानून  व  व्यवस्था  बनायें  रखने  में  नागरिक

 प्राधिकारियों  की  सहायता  करने  के  लिए  सनिक  टुकड़ियों  बुला
  ्ह  गई  थीं  ||

 (1)
 पटना

 18  से  26  1974  तक

 (४)  रांची

 20  से  28
 1974  तक

 2  से  6  1974  तक

 (iil)  धनबाद

 20  | माचं  से  3
 1974  तक

 ।

 सहायक  उद्योगों  को  स्थापना

 7008.  सी ०  कठ  जाफर  दारीफ  क्या  औद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें  कि

 ह

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगने  का  निर्णय  किया  है  जहां  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  अधिक  सहायक  उद्योग  स्थापित  किये  जा  सकते

 (a)  afe  तो  क्या  सरकार  ने  संयुक्त  दल  गठित  करने  और  तंकनोकी  aaa

 आरम्भ  करने  का  भी  निर्णय  किया  है  और  यदि  तो  क्या  इस  दिशा  में  शुरुआत  करने  वाले  कौन

 कोन  से  सरकारी  उपक्रम  विचाराधीन  और

 (7)  सहायक  उद्योगों  की  स्यापना  करके  कितने  व्यक्तियों  को  नौकरियों  जायेंगी  ?

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में
 ने  पहले  ही

 मंत्रो  frarstgara  अनस
 bee  |  सग

 :  सरकार
 कुछ  क्षेत्रों  को  चुन  रखा  है  जिन  में  सहायक  सच्न nay  के  विकास की  जाईश  zt

 A4
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 सरकारी
 क्षेत्र

 के  चुने  हुए  उपक्रमों  का
 निरीक्षण  करने  तथा  उद्योगों  को  सम्बन्धित

 SUAAT  में
 सहायक

 उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिये  उपयुक्त  सुझाव  दने  हेतु  एक  संयुक्त
 दल  गठित  करने  at  अस्थायी  तौर  पर

 निइचय
 किया  गया  यह  दलਂ

 उपक्रमों
 नकी

 सहायता
 प्राप्त  करेगा  ताकि  लघु  उद्योगो

 सेवा
 संस्थान  इन

 उपक्रमों  का  अध्ययन  करने  के  लिये

 अपने  तकनीकी
 आधिक

 अध्ययन
 दल  aa  सकें  ।

 इस  उद्देद्य  सेਂ  संयुक्त  दल  द्वारा  अध्ययन

 किए  जाने  वाले  SUAAT.  में  से  कुछ  इस  प्रकार

 1,  हिन्दस्तान  टेली  farzd,  मद्रास

 2.  भारत  अथ  मवसे  कसीएफ

 3.  इलेक्टानिक्स  कारपोरशन  आफ  हैदराबाद

 4,  गाडन  रीच  कलकत्ता

 5.  हैवी  वहीकल्स  फेक्टरी  nara)

 6.  डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी

 7  भारत  पम्पस  एण्ड  कम्प्रसस

 8. a  वहीकल्स  फक्टरी

 सभी  उपक्रमों  का  तकनीकी  आधिक
 अध्ययन  पूरा ह हो  जाने

 के
 पश्चात

 सहायक
 उद्योगों  की  रोजगार  सम्बन्धी  क्षमता  का  पता  चलेगा  अत  इस  स्थिति  में  कोई  संकेत  दे

 सकना  कठिन  हैं

 अशोक  महता  समिति  की  सिफारिशों  अनुसार  खादी  प्रामोद्योग_झायोग  का  उद्योग
 में  स्थानान्तरण

 7009.  श्री  राम  भगत  पासवान  e

 jet  Ho  राम  गोपाल  रडडी

 क्या  ओद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  अशोक
 मेहता

 समिति  ने  क्तंमान  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  a  ग्रामीण  उद्योग
 आयोग में  स्थानान्तरित  करने  की  सिफारिश  की  और

 यदि  at,  तो  उक्त  सिफारिश  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।!

 atrenina  विकास  मंत्रालय  में  ‘Sa-aay  जियाउरंहमान  :  हा ँ.

 (@)  इस  विषय  में  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  तथा  राज्य  सरकार  के
 भ  से  बड़ी  araar;  पूवक  विचार  किया  गया  है  किन्तु  अभी  तक  कोई  अंतिम  facta

 नहीं  लिया  जा  सका  है  ।

 सेन्ट्रल  ग्लास  सिरेमिक  रिसचें  इन्स्टीटयूटਂ  कलकत्ता  का  का  विकासਂ

 17010.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  विज्ञान  और  प्रोद्यॉगिंकी  मन्त्री  यह  बताने  की  al
 Fi  क

 क्या  सेन्ट्रल  ग्लास  एण्ड  सिरेमिक  रिसर्च  इंस्टीटयूट  कलकत्ता  ने  रक्षा  कर्मचारियों  के  पाकेट
 पम्प  के  रुप  में  प्रयोग  के  सिरेमिक  कन्डलਂ  विकसित  की  है  ।
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 चारियों

 तथा
 Cn  लि  उ न यदि  तो

 रक्षा
 वार्म  अन्य

 व्यक्तियों
 के  लिये  इसका  क्या  उपयोग

 हैं  जो  घने  जंगलों  वाले  क्षेत्रों  में  इसका  प्रयोग  करते  है ं;

 क्या  उक्त  कंडल
 स्वदेशी

 कच्चे  माल  से  बनाई  गई  है  या  आयातित  कच्चें  माल

 और

 उसकी  उत्पादन  लागत  बया  हैं  और  यह  घरेलू  आवश्यकताओं  को  कहां  तक  परा
 करेगी  और  उसके  परिणामस्वरूप  faz  मुद्रा  की  कितनी  बचत  होगी  ?

 औद्योगिक
 विकास

 तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी
 मंत्री

 सी०
 :

 और

 (a)  रक्षा
 कमंचारियों  द्वारा  नदियों  और  तालाबों  से  छना  आं  जीवाणु  रहित  जल  प्राप्त

 करने  के  लिये  पैकिट  पम्प  का  प्रयोग  किया  जाता  हैं  जिसके  लिये

 संस्थान  द्वारा  एक  सिरामिक  मोमबत्ती  का  विकास  किया  गया  है  ।

 संस्थान  में  विकसित  सिरामिक  मोमबती  देश  में  उपलब्ध  सिरामिक  कप्न्ची

 सामग्री

 सें  तयार  की  जाती  है

 सिरामिक  मोमबत्ती  की  कीमत  तीन  रुपये  प्रति  लगाई  गई  है  अन्य

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  और  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी ॥

 राजस्थान  नहर  क  लिए  मांगी  गई  कन्द्रीय  सहायता

 7011.  श्री  त्रन्द्र  कमार  सांघी  :  योजना  मंत्री  aa  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्री
 ने

 राजस्थान  सरकार  को  बताया  है  कि  राजस्थान  नहर  परियोजना  के

 प्रथम  चरण  को  पुरा  करन  के  लिए  पर्याप्त  घनरादि  उपलब्ध  की  जायगी

 ~
 इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  11  करोड  aq  की  मांग  है

 a

 यदि  तो
 क्या  यह  मांग  पूरी  की

 जाएगी
 और

 यदि
 ः  कद्र

 कितनी  वास्तविक  रादि  देन  को  सहमत  हुआ  है  और  मांग  TASTY  पूरी  करने के  क्या
 कारण है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  नहीं  ।

 (a)  हों  ।

 राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  बाकी  निर्माण  कार्यों  की  अधिनीत
 निर्माण  के  विस्तृत  क्रमबद्ध

 कार्यक्रम  तथा
 प्रतिफलों

 और  विनियोजनों  को  पूणे  प्रतिबंधता
 का  विस्तृत  ब्यौरा  weIa  करें  ताकि  इस  सम्बन्ध मे ंपे  अंतिम  रूप  से  किया  जा  ad

 Opening  of  primary  schools  under  the  scheme  for  producing  employment
 to  educated  tmemployed

 state
 7012.  Shri  Panna  Lal  Barupal:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to

 (a)  the  manner  in  which  the
 Budget  for  eliminating  unemploym

 provision  of  Rs.  25  crores  made  in  the  Central

 be  utilised;  and
 ent  among  the  educated  persons  is  proposed  to
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 (b)  whether  mew  primary  schools  are  proposed  to  be  opened  under  this
 scheme  and  if  so,  the  number  of  such  schools  proposed  to  be  opened  in  Rajas-
 than

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)
 A  provision  of  Rs.  40  crores  and  not  Rs.  25  crores  has  been  made  in  the  Central
 Budget  for  1974-75  for  promoting  employment  of  educated  persons.  This  Erm-

 ployment  Promotion  Programme  will  have  thrust  mainly  on  promotion  of  self-

 employment  ventures  Guidelines  for  this  programme  are  being  worked  out

 (b)  It  is  not  intended  to  allocate  any  funds  under  the  Employment  Pro-
 motion  Programme  for  opening  of  Primary  Schools  in  any  State  including  Rajas-
 than.

 पट्रोल  की  बचत  क  बार  में  राष्ट्रीय  अनुसस्थान  विकास  fan  की  सिफारिशें

 7013.  थी  सब  दण्डवत  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करग

 कि

 क्या  सरकार  ने  पट्रोल  की  बचत  के
 लिए  बहुत  से

 उपकरणों  के  सुझाव  राष्ट्रीय

 अनुसन्धान  fasta  निगम  के  पास  उसकी  स्वीकृति  हेतु  भजे  हैं  ;

 af  तो  राष्ट्रीय  अनुसन्धान  विकास  निगम  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  1  और

 कया  सहार  ने  र्स  उपकरणों  के  स्वदेशी  निर्माताओं  को  अग्रिम  धन  देन  का

 प्रस्ताव  किया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :
 पट्रोल

 की  बचत  के  लिए  उपकरणों  क
 आविष्कारों  से  पुरस्कारों के के  लिए  सात  आवेदन  पत्र

 राष्ट्रीय  अनुसन्धान  विकास  निगम  को  भेजे  गये  है  ।

 (a)  उनके  मूल्यांकन  क  परिणाम  स्वरूप  राष्ट्रीय  अनूसंघान  विकास  निगम  द्वारा  किसी

 भी  सझाव  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गयो

 उपयुक्त  बात  को  देखत  हुए  उनक  waaay  उत्पादन  के  रि  ऋण  स्वीकृति  का

 प्रत  नहीं  उठता  ।

 MAHA ATAT  लाइन

 7014.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हं  पता  हैं  कि  कलकत्ता  और  बंगलौर  के  बीच  ट्रंक  लाइन  अक्सर

 खराब  रहती  ्  हैं  ;

 यदि

 et
 तो

 इस  ट्रंक
 टलिफौन  लाइन  के  wag  ठीक  प्रकार  से  काय  न

 करने/खराब  रहने

 के  क्या  कारण

 इस  बार  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 संचार
 मंत्रालय

 सें  राज्य  मंत्री
 (sto

 शेर
 fez) :

 aaeaan क
 जी  हॉ यह सही यह  सही  है ंकि

 कलकत्ता

 are  बंगलौर के  बीच  ट्रंक  लाइनें  दिग  ह  द  लिव  के  (|  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही

 47



 Written  Answers  Chaitra  27,  1896  (Saka)

 (a)  कलकत्ता  और  बंगलौर  के  बीच  ट्रंक  लाइनों  के  बार  बार  खराब  रहने  और  ठीक  ढंग

 से  काम  न  करने  का  कारण  यह  है  कि  सर्किटों  का  मौजूदा  ary  लंबा  ये  afae  अब

 पूना  और  मद्रास  से  होकर  तब  बंगलूर
 को  जाते  मौजूदा  afzel  वाले  मार्ग  को  जगह  किसी  वेकल्पिक  ani  के  अभाव  में  खराबियाँ
 बदा  हो  जाना  कुछ  हद  तक  अपरिहाये  हैं  क्योंकि  काम  करने  वाली  बाढ  और  बिजली

 आदि  के  प्रकोप  के  कारण  जमोदोज  कोएक्सिएल  केबिलों  को  नुकसान  पहुंचने  को  संभावनाएं

 रहेती  है
 ।

 कलकत्ता  से  देश  के  दक्षिणी  भाग  के  साथ  एक  ज्यादा  सीध  मागं  के  जरिये  संचार

 संबंध  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इसके  लिए  विशाखापटनम  भर

 वाड़ा  क  माग  से  होते  हुए  कलकत्ता  से  मद्रास  तक  malaga  कोएक्सिएल  केबिल  बिछाए  जानें

 का  प्रस्ताव  हैं  ।  इस  योजना  मद्रास  और  fasaaisr  क  बीच  हिस्सा  ही  पूरा

 हो  गया  हैं  ।  कटक  और  खड़गपुर  के  बीच  के  हिस्से  का  परीक्षण  सेवा  महीनें  के

 अंदर  चालू  हो  जाने  की  संभावना  हैਂ  ।  ऐसी  संभावना  है  कि  यह  पूरा  मार्ग  मार्च  75  तक

 परीक्षणों  के  लिए  तयार  हो  कलकत्ता  और  मद्रास  के  बीच  सीधे  afar  योजना  के

 चालू  हो  जाने  से  कलकत्ता  से  मद्रास  और  बंगलूर  के  बीच  की  संचार  सुविधाओं  में  सु  1

 होगा  ।

 शिक्षा  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  खिलाफ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  अनिर्णीत  पड़ा  हुआ
 भ्रष्टाचार  सम्बन्धी  मामला

 7016.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 |

 म

 श्रीमती  पावती  कृष्णन
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंग  कि  :

 () #aT '  क्या
 केन्द्रीय

 शिक्षा  मंत्रालय  के  संबंद्ध  अधिकारियों oe  भ्रष्टाचार  संबंधी
 एक  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के पास  पिछले  12  वर्षों  से  अनिर्णीत  पड़ा  हुआ  है  ;  .  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय तथा  कामिक  विभाग  में  राज्यमंत्री  राम  निवास  मिर्धा :
 तथा

 ada  जांच  ब्यूरों  के  पास  ऐसा  कोई  भी  मामला  पिछले  12  वर्षों  से  अनिर्णीत  नहीं

 पड़ा  हुआ  है  ।  किन्तु  एक  मामले  में  जिसे  sale  जांच  ब्यूरों  द्वारा  वर्ष  1965  में  पूरातत्व
 विभाग  के  कुछ  अधिकारियो ंके  विरुद्ध  रजिस्टर  किया  गया  जांच  पड़ताल  पूरी

 करने
 के  बाद

 दिनांक  26-6-68  को
 न्यायलय  में  एक  आरोप  पत्र  दायर  किया  amar  था

 ae  मामला  तभी  से  विचारण  के  लिए  अनिर्णीत  पड़ा  हुआ  है  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों
 के

 लियें  आरक्षित
 न

 भरे
 गये  रिक्त  स्थान

 7017.  श्री  आर०  एन०  बमन  क्या  विज्ञान  और  sited firave  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 ०,
 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  म  ननुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 तियों  के  लिये  गारक्षित  बहुत  रिक्त  सथ x
 fan  च  fear

 वष  1972  में  नहीं  गये  थे  और
 इन  रिक्त  स्थानों  को  भ  bd  दे  |  aa  ह  ASUS  रख  दिया  गया  था $
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 )  यदि  at,  तो  ऐस ने  रिक्त  स्थानों  को  संख्या  तथा  वर्गेवार

 क्या  और

 x
 af  1972  में  इन  fra  स्थानों  को  न  भरन  क  क्या  कारण  ह  ?

 विकास  तथा  विज्ञान  और
 प्रोद्योगिकी

 elo
 :

 से

 सूचना  एकत्रित  की  at  रही  है  तथा  इसे  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 अनुसुचित  जातियों  तथा  लनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  न  भर  गए  रिक्त  स्थान

 7018.  श्री  आर०  एन०  :  क्या.प्रधान  मत्राँ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  fH:

 उनके  अधिकार  aa  के  अधीन  मंत्ालय/विभागों
 में

 जातियो
 तथा

 भनुसूचित
 जनजातियाँ  के

 लिये
 आरक्षित  कितने  रिक्त  स्थान  थे  जो  वर्ष  में  नहीं  भरें

 गये  थे  तथा  जिन्हें  अमले  वर्ष  के  लिये  रख  दिया  गया

 और va  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  arent  क्या  है

 1972  में  इन  रिक्त  स्थानों  को  न  भरने  के  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 तथा  श्रेणीवार

 अर्थात
 श्रेणी  1,  श्रेणी  11,  श्रेणी  111  तथा  श्रेणी  | हि

 चारियों को  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  सूचना  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 न  भरी  गई  अधिकांश  रिक्तियां  परमाणु-ऊर्जा  इलबट्रानिकी  feat
 थ् णी

 11
 तथा

 श्रेणी  111
 में  रही  है  ।

 प्रश्नाधीन
 पद  मुख्यतया  वंज्ञानिक  तथा  तकनीकी  स्व्ख्प  के

 होने  के  इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  अनूसूचित  जादियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  अहंता  प्राप्त  उपयुक्त  व्यक्ति  का  मिलना  संभव  नहीं  हो  सका

 विवरण

 प्रधान  मंवी  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अधीन  विभागों में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आरक्षित  जिन्हें  इन  जातियों  के  ऊम्मीदवारों  द्वारा  नहीं  भरा  गया  और  जिन्हे

 अगले  वर्ष  के  लिए  अग्रेनीत  किया  गया
 था

 पदों  की  श्रेणी  अनसचित  जाति  अनसचित  जन  जाति

 श्रेणी

 श्रेणीਂ 11  11  7

 |  हं  है|  67  61

 श्रेणी  6

 कमंचा  रियों  को

 अन्तरिक्ष  विभाग  में  अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  aetna  ह... तभर  गए

 रकत  स्थान

 7019.  श्री  झार०  एन०  बमन  क्या  अन्तरिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 mn

 करेंगे  किः

 क्या  उनके  विभाग
 में  अनुसूचित

 जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लिये

 ओरक्षित

 बहुत  से  रिक्त  स्थन  वर्ष  1972  में  नहीं  भरे  गये  थें  और  इन  रिक्त  स्थानों  को  अगले  वर्ष  के  लिये  रख

 दिया  गया
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 यदि  तो  ऐसे  रिक्त  सयानों  की  संख्या  तथा  बगवार

 क्या  और

 वर्ष  1972  में  इन  रिक्त  स्थानों  को  न  भरने  के  क्या  कारण

 प्रधान  परमाण  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिक्स

 मंत्री  तथा
 अन्तरिक्ष

 मंत्री  (atiratt  इन्दिरा  :
 1972  में  अन्तरिक्ष  विभाग  में  सीधी  भरती  से  भरे  तीसरी

 श्रेणी  के  कुल
 आठ

 पदों  में  से  एक  एक
 fia  पद  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिये  आरक्षित
 किया  गया

 था
 |  q  दोनों

 रिक्ते  2  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के
 उपलब्ध

 न  होने  के  कारण  भरें

 नहीं  जा  सके
 ।

 चौथी  श्रेणी  के  भरे
 गए  बुल  आठ  fra  पदों  में

 से  एक  एक  पद  अनुसूचित
 जातियों  और  अनूसूचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  किये  गये

 तथापि
 तीन  पदों  पर

 जातियों  के  व्यक्तियों  की  भरती  कीं  गई  और  अनुसूचित  जनजातियो ंके
 लिये  आरक्षित  पद

 उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध न  होने  के
 कारन

 भरा  नहीं  जा  सका  |  इस  प्रकार  story  तीन  एवं  चार

 के  तीन  आरक्षित  पद  1973 के  लिये  रखे  गये  |

 राज्यों  को  पांचदीं  योजना  के  arazat  में  कठौती

 7020.  श्रीमती  सावित्री  sara  > क

 श्री  नवल  किशोर sal

 क्या  यॉजता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:
 ~

 क्या  योजना
 आयोग  से

 ने  हाल  हो  में  विभिन्न  राज्यों  की  आबंटन  निधि  में  कटोती

 की

 क
 यदि

 तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या
 हैं

 और  इस  कटौती  q  उत्तर

 प्रदेश  के  मामले  कारण  और

 पांचवीं  योजना  के  लंक्यों  को  पूरा  कर्म  के  लिए  योजना  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश

 के  लिए  कोन  सा  विकल्प  faa है  ?

 यॉजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 मोहन  :
 से  हाल  ही  में

 adi  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  विचार
 विमश

 और
 TSS} wa

 4  विकास  परिषद  द्वारा  ada

 सहयता  तथा  बाजार
 ऋण

 आबंटित  करने  के
 संबंध

 में  तयार  किए  गए  मानदंडों
 को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  सहित  अन्य
 के

 पंचवषीय  योजना  के  वित्तीय  तथा

 भौतिक  लक्ष्यों  का  निर्धारण  अभी  अंतिम  रूप  से  किया  जाना  है

 सीमेन्ट  तया  सम्बद्ध  कारखान  लगाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेदा  से  प्राप्त हुए  अनिर्णीत  आवेदन

 7021.  stant  साबित्री  sata :  क्या  भौद्योगिक  मंत्री  aa  बताने  की  कृप  करेंगे
 कि

 सीमेंट  तथा  अन्य
 सम्बद्ध  कारखानों  की

 स्थ,पना  के
 लिये  लाइसेन्स  ad

 उत्तर
 प्रदेश  से  कुल  कितने  आवेदन  उनके  मंत्रालय  में  विचाराधीन  ~ Aa Ie  और  वे  कब  से
 art

 उन  आवेदनों  का  निपटारा  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  और
 उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  जिले  के  लिये  इनमें  से  कितने  आवेदन  पत्र

 औद्योगिक  विकास  तथा
 विज्ञान

 और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  सी०  qrarera )
 कै

 से  कानपुर  सीमेंट  बनाने  एक  औद्योगिक  प्रतिष्ठ,न  पित
 हेतु  एक  आने  नःरने

 दन  पत्न  1972  में  प्रप्त  हुआ  थाः  जो  1973  में  अस्वीकृत  कर
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 feat  गया  था
 अस्वीकृति  वरद  आवेदक  ने  अभ्यावेदन

 प्रस्तत  किया  था  जो  विचाराधीन
 a1  देह  रादून

 fat  में  सोमेंट  का  कारखाना  स्थापित  करने  eq  एक  अन्य  पते
 22

 1974
 को  प्राप्त  हुआ  है  और  आशो  है  कि  निर्धारित  समय  के  अन्दर  ही  उसे

 निपटा  दिया  जायेगा

 बांकीपुर  पटना  में  ait  आनन्द  मूर्ति  हारा  किया  TAT  अनशन

 7022.  श्री  समर  गृह :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्यां  पटना  स्थित  बांकीपुर  जेल  में  सामान्यतया  श्री  आनन्द  मूर्ति  के
 नाम

 से

 जाने  वाले  श्री  पी०  आर०  सरकार  द्वारा  आरम्भ
 feat  गए  आंशिक  अनशन  के  सम्बन्ध  में

 wart  मंत्री  और  गुह  मंत्री
 के  नाम  पत्र  लिखे  गए

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 उनकी  हालत  के  बारे  में  डाक्टरों  की  क्या  रिपोट  और

 सरकार
 नहें

 कदी
 के

 रूप
 में

 आवश्यक  सुविधाएं
 प्रदान  करने  में  सहानुभूतिपणं  war  अपनायेगी  और  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य

 क्या  है  ?

 गृह  में  उपमंत्री  एच ०  :
 से  आनन्द  मार्गी एफ०

 तथा  उनके
 समधंक  जेल  के

 प्राधिका  रियों  द्वारा
 sty  सरकार  के  साथ  तथाकथित  दुष्यवहार

 तथा
 उनके

 बिगड़ते  हुए
 स्वास्थ  के

 बार  में
 प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  उच्च्यधिकास्यों  को

 भेजते  रहे  a
 उनके  विरुद्ध  चलाये  गये  मामलों  को  वापस  लेने  तथा  उनको  जेल  से  बिना

 शर्त  मुक्त  करने  की  भी  मांग  भी  कर
 रहे  हैं

 ।  श्री  सरकार
 सरकारी

 डाक्टरों  द्वारा  अपने  स्वास्थ्य

 कौ
 परोक्षा  तथा  उपचार  करवाने  से  लगातार  मना  कर  रहे  हैं  और  अपनी  इच्छा  के

 किसी
 गर  सरकारी  डाक्टर  द्वारा  स्वास्थ्य

 परीक्षा
 की  सुविधा  का  भी

 उपयोग  नहीं  कर  रहे  प. ह्
 9  1974  से  थोड़े  दिन  उन्होंने  अपने  स्वास्थ्य  की  परीक्षा  करने  की  अनुमति  दी  परन्तु
 13

 1974  से
 स्वास्थ्य  की  परीक्षा  करने  की  पुनः  मनाही

 कर  24
 1974

 को  fafaa  सर्जन  ने  fiz  दी  थी  कि  श्री  सरकार  पहले  से  अच्छे  प्रसन्न  fers  पड़ते हैं
 यद्यपि  उन्होंने  अपनी  ड।क्टरी

 परीक्षा  नहीं  करवाई
 श्री  सरकार

 तथा
 अनेक  अन्य  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  षड़यंत्र  तथा  हत्या  के
 आरोप  ol  उनको

 उच्च
 श्रेणी  के  कदी

 का  दर्जा
 fear

 गया  राज्य  सरकार
 ने  उनको  वे

 सभी  सुविधायें  दी  हैं  जो  बिहार  जेल  मेनुवल  में  दिए

 गय  नियमों के  aria  उनकी  श्रेणी  के  कैदियों  को  प्रप्त

 देश  में  जन  के  बारे  में समाचार  प्रसारण  तथा  वार्ताओं  के  लिए  RiTeut  सिद्धान्त

 7023.  श्री  समर  गुह  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के
 विभिन्न

 भागों  में  हाल  के  जन
 आन्दोलनों

 के  बार  में

 समाचार  प्रसारण  तथा  विभिन्न  वार्ताओं  के  लिए  aTTeay  सिद्धान्त  बनाये

 (a)  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 (a)  विभिन्न
 केन्द्रों

 से  इस
 विषय  पर  अब  तक  कितनी

 वार्तायें
 प्रसारित  की  गई  हैं  और

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  ऐसी  वार्ताओं  संबंधी  कार्य  गया ?

 सुचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय  में  उपमंत्री

 धर्मवीर
 =  तथा

 सभी  प्रसारणों  का  मारगेदशेन  प्रसारण  नीति  के  सामान्य  सिद्धान्तों  अर्थात्‌  तथा  जनहित
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 के  द्वारा  होता  वर्तमान  स्थिति  का  ध्यान  रखते  आकाशवाणी  के  केद्रों  सें  हाल  ~ ही

 मे  कहा  गया  है  कि  वे  अपन  विभिन्न  कार्यक्रमों  में  देश  के  सामाजिक  तथा  आधिक  जीवन

 में  हिसा  और  बरबादी  की  प्रवत्ति ध  को  रोकने  की  नितान्त  आवश्यकता  पर  और
 जोर  देवें

 ।

 विभिन्न  प्रकार  के  श्रोताओं  के  लिए  अभिप्रेत  विविध  कार्यक्रमों  में  सामाजिक  उद्देश्य
 का  यह  अभिस्थापन  प्रतिबिबित  होता  शीषंकों  तथा  नामों  के  संकलन  में  जो  समय  लगेगा

 वह  प्राप्त  होने  वाल  लाभ  के
 अनुरूप  नहीं  होगा ।

 पटना
 स
 सचंलाइट इमारत  के  नष्ट  होन  के  बार  में  के  सम्पादक

 का
 वक्तव्य

 7024.  श्री  समर  गुह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इमारत  के  नष्ट  होने  की  परिस्थितियों  के  बार

 में  adage  पटना  के  सम्पादक  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की  और  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  at,  तो  तंत्सबंधीਂ  तथ्य  कया  है ं?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  Tao
 :  सरकार  ने  पटना

 के  सम्पादक  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  के  बारे  में  कुछ  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  हैं

 तथा  राज्य  सरकार  से  तथ्य  मालूम  किए  जा  रहे  है  ?

 Proposal  to
 Bive  compensation

 for  the  persons
 kalled

 in  Police  Firings  in  Bihar

 7025.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  the  Central  Government.  propose  to  give  compensation.  for  the
 innocent  persons  killed  in  the  firing  by  police,  C.R.P.  or  military  during  the  dis-
 turbances  in  Bihar  in  March  as  also  to  those  who  Iost  their  properties;

 (b)  whether  the  Government  of  Bihar  has  sought  financial  assistance  from
 the  Central  Government  for  those  persons  whose  properties  were  looted  and  set  on
 fire;  and

 (c)  the  estimated  number  of  persons  killed  or  injured  and  the  amount  of  loss
 suffered  by.  general  public  and

 Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)
 (a)  and  (b)  No,  Sir.

 (c)  Information  is  being  collected  and  will
 be

 laid  on  the  Table  of  the  House
 on  receipt.

 Allocations  made  for  registered  educated  unemployed

 7026.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  P  be  pleased  to  state
 the  amounts  allocated  during  1971-72,  1972-73  and  1973
 cated  unemployed  persons?

 -74  for  the  registered

 sides
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Sbri  Mohan  Dh  aria):  Be-

 the  various  plan  programmes  which  provided  bulk  of  employment  opportuni- ties  to  the  educat  ed  persons,  some  special  schemes  were  started  during  t  he  Fourth
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 Five  Year  Plan  to  provide  employment  to  the  regstered  educated  unemployed
 rsonus.  The  names  of  these  schemes  and  the  allocations  made  for  them  in

 1971-72  1972-73  and  1973-74  are  given  below.

 (Rs.
 in.

 Lakhs)

 Sl  Allocation
 No  —-—

 Scheme  1971-72  1972-73  197  3-74

 3  4  5

 Programme  for  Educated  Unemployed
 5408.28  4585.42 started  in  1971-72.  1510.64

 Special  Employment  Programme  for
 States  &  Union  Territories  started  2618.33  2244.49
 in  1972-73

 The  Half-a-Million  Job  Programme
 for  Unemployed  started

 —  5398.53 in
 1973-74,

 ToTAL  8026.61
 12228.44

 Donations  of  more  funds  in  Defence  Fund  of  Pakistan  by  proprietor  of  Delhi
 Cloth  Mills

 7027.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  as  reported  in  a  Udaipur  Daily  the  proprietor  of  Delhi  Cloth
 Mills  has  been  charged  with  donating  more  funds  in  the  Defence  Fund  of  Pakistan
 than  in  that  of  India  during  Indo-Pak  war;

 (b)  whether  the  said  proprietor  owns  a  factory  in  Pakistan  as  well;  and

 (c)  if  so,  the  facts  in  this  regard?

 The’  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)
 {a)  There  was  a  news  item  in  the  Hindi  Daily  Udaipur  Express  published  from
 Udaipur  dated  19th  March,  1974  that  according  to  a  press  note  issued  by  Vishwa-
 vidyala  Bachao  Samiti,  the  proprietor  of  the  Delhi  Cloth  Mills,  had  made  larger contribution  to  the  war  fund  of  Pakistan  than  to

 the  war  fund  0  f  India.

 (b)  and  (c)  The  Delhi  Cloth  and  General  Mill
 company  had  a  unit  named

 s  Co.  Ltd.,  have  stated  that  the
 Cotton  Mitlsਂ  at  Lyallpur  in  Pakistan  but

 this  unit  was  taken  over  by  the  Government  of  Paki  stan  immediately  after  the
 1965  Indo-Pak  conflict.  Government  have  no  infor  mation  regarding  the  contri-
 bution,  if  any,  made  by  the  unit  to  the  Defence  F  und  of  Pakistan  after  it  was
 taken  over  by  the  Government  of  Pakistan,

 Entry  of  police  in  ५5.0  Patna

 1028.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased to  state:

 (a)  whether  the  police  entered  the  General  Post  Office  at  Patna  on  the  18th
 March,  1974  and  fired  bullets,  the  si  gns  of  which:  are  still  visible  on  the  walls there,  under  cover  of  ‘student  agitation  there
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 (b)  if  so,  whether  five  employees  were  injured  and  one  of  them  died  subse-

 quently  as  a  result  of  firing;

 (c)  whether  the  employees  and  their  unions  have  demanded  a  judicial  enquiry
 into  the  incident  and  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (d)  whether  Government  have  provided  any  assistance  to  the  families  of  the
 deceased  and  the  injured  employees  and  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh):
 (a)  and  (b)  Yes.  On  18th  March,  1974  police  fired  on  a  crowd  assembled  in
 the  Patna  GPO  compound  as  a  result  of  which  five  P&T  employees  received  bullet

 injuries.  One  out  of  these  expired  later.

 (c)  Yes,  the  demand  was  made.  It  is  for  the  State  Govt.  to  take  a  decision
 in  this  matter,

 (d)  A  sum  of  Rs.  500  (Rupees  five  hundred  only)  was  paid  to  the  widow
 of  the  deceased  by  way  of  immediate  relief.  The  question  of  more  assistance  to
 the  family  of  the  deceased  including  employment  of  his  dependents  and  help
 to  the  injured  persons  are  under  consideration.

 Grant  of  pension  to  freedom  fighters  amongst  M.Ps.  and  M.L.As.

 to  state:
 7029.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 (a)  the  number  of  Members  of  Parliament  and  State  Legislatures,  separately
 as  on  31st  March,  1974  who  have

 applied
 for  freedom  fighters  pension;

 (b)  the  State-wise  break-up  thereof;  and

 (c)  the  decisions  taken  by  Government  in  regard  to  grant  of  pension  to  them
 and  the  time  by  which  those  decisions  are  proposed  to  be  implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):
 (a)  and  (b)  The  information  that  is  readily  available  is  given  in  the  statement  at-
 tached.

 (0)  Pension  will  be  sanctioned  in  such  cases  on  receipt  of  further  declar:  ation
 that  the  annual  income  of  the  applicant  has  fallen  below  Rs.  5,000.  This  is

 subject  to  other  conditions  of  eligibility  being  fulfilled.

 STATEMENT

 Statement  showing  the  number  of  members  of  Parliament  and  State  Legislatures
 who  have  applied  for  the

 grant
 of  Freedom  Fighters  Pension  upto  31-3-1974

 State-wise

 51.0  No.  Name  of  the  State  M.L.As.

 1.  Andhra  Pradesh  6

 2  Assam

 Bibar  8  17

 Gujarat

 Goa,  Daman  and  Diu

 [ध 0रा्रा/_ऑा्ित्रमण्याभनारुकाभाा। ब ननिििवििध णणयतए।आ्लय&
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 51.0  No  Name  of  the  State  M.Ps  M.L.AS

 Himachal  Pradesh

 Jammu  a  Kashmir

 Kerla

 Karnataka

 10  Madhya  Pradesh

 Maha: 1.0  Trashtra

 12  Punjab

 13  Pondicherry  3

 14  Tamil  Nadu  2  1

 15  Uttar  Pradesh  10  27

 16  5  5 West  Bengal

 69 TOTAL  41

 धनबाद  से  बेकार  पड़ा  आक्सीजन  संयंत्र

 7030.
 श्री  दयाम

 सुन्दर  महापात्र  :
 क्या  ओद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  केन्द्रोप  ईघन  अनसंधान  धनबाद  में  आक्सीजन  संयंत्र  कई  वर्षों
 से

 बेकार  पड़ा  भौर

 यदि  ह्  तो  क्या  सरकार  उसे  बेचना  चाहती है  ?

 औद्योगिक  विकास  तंथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  (eft  सी०
 सुब्रह्मण्यम :

 जी

 नहीं  ।
 दाब-गेसीकरण  प्रायोगिक

 संयंत्र  का  आक्सीजन  संयंत्र  एक  अभिन्न  अंग  gi  जब

 करण  संयंत्र  कार्य  संचालन  में  हैं  उसमें  आक्सीजन  संयंत्र  का  प्रयोग  किया  जाता है  ।

 नहीं  ।
 फिर  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  एफ०  आर०

 ऑक्सीजन  बनाने  वाल  संगठनों  को  संयंत्र  gaz  पर  देने  का  विचार  कर  रहा  जो  सी ०

 एफि०  आर०
 ओई०

 कीं  भूमि  के  fase  अपने  उत्तरदायित्व  पर  संयंत्र  स्थापित  करने  और

 संचालित  करने  के  लिये  सहमत  होंगे  और
 शर्तों  के

 आधार  पर  सी०  एफ ०  आर०  ars  ०

 की  आवश्यकतानसार  आक्सीजन  का  संभरण  करेंग े|

 arrest  प्रदेश  से  प्रकाशित  उन  दनिक  पत्रों
 और

 पत्रिकाओं  के  नाम  तथा  उनकी  संख्या  जिन्हों  ने  अखबारी
 कागज  के  कोटे  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिए

 7031.  St  पी०  सरसिम्हा  b Cel x :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  st

 करेंगे  कि

 ate  प्रदेश  से  प्रकाशित  उन  नए  दैनिक  समाचार  पत्नीं  तथा  अनप  पत्रिकाओं  के

 नाम  तथा  उनकी  संख्या  कितनी  है  जिन्होनें  गत  दो  वर्ष मे ~  अखबारी  कागज  के  ste

 आवेदन-पत्र  दिये  "॥
 is  द
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 a

 (q)  उन्हें  कितना  कागज  अलाट  क्या

 (T)  क्या  इ  क्षेत्र  में  इ  एज्य  के  free  हुए  होत  के  कारग  अनिर्गीत  आवेदन-पत्रों

 पर  बिचार  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दो  जाएगी ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  घमंवीर  faz)  :  और

 are  प्रदेश  से  प्रकाशित  उन  नए  समाचार  पत्रों  पत्नों  जिन्होंने  1972-73

 तय  1973-74  के  लाइसेन्तिंग  वर्षों  के  दौरान  agate  कांगज  के  कोट  के  लिये  आवदन

 पत्र  दिए  को  संख्या  34  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उनके  नाम  तयबा  उनको

 आवंटित  अखबारी  कागज  को  नाता  दो  गई  [wana  में  रवा  दखिए  संख्या  Geo
 टीं०  6722/74]

 अखबारी  कागज  सरकार  द्वारा  घोषित  अखबारी  कागज  आवश्टित  नोति  के  अनसार

 आवश्टित  किया  जाता  है  ।  यह  नोति  सारे  दश  में  प्रकाशित  होन  वाल  समाचार  पत्रों  पर

 समान  रूप  स  लागू  होती  है  ।

 चित्तुर-हेदराबाद  टंक  लाइन

 7032.
 श्री  पी०  नरसिम्हा  रडडी  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छुप  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार को  राज्य  की  Gamay  और  चित्तूर  के  बोच  ट्रंक  टेलोफोन

 लाइनों  के  तथा  लम्बों  अधि  तक  खराब  रहन  के  बार  A  gat  re

 इसके  उपचार  के  लिए  और  इस  जिले  क  लिए  ट्रंक  टेलोकोन  में  सुधार
 लाने  के  लिये  क्या  कारवाई

 करन
 का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  way  (sto  शेर
 :..  चित्तर  और  हैदराबाद  को

 जोडने  वालो  ट्को ्  लाइनों  में  तांबे  के  तार  की  चोरियां  होने  के  कारण  इन  लाइनों  की  सेवा

 ऑमतौर  से  सन्तोषजनक  नहीं  रही ।

 चित्तुर  को  जोडने  वाली ट्रंक  लाइनों  में  तांबे  के  तार  की  जग  एल्यूमोनीयम  के  तार  लगाए  जा

 रहे  इस  काम  में  प्रगति  हों  रही  ei  और  अगले  दो  महिनों  में  इत  काम  क  पूरा  हो

 जाने  को  संभावना  यद  काम  पूरा  हो  जाने  ओर  को  एक्सलस  ०५ च्े  के  जरिये  मद्रास  के

 रास्ते  हैद्ाब।द  के  लिए  इन  सक्टों  का  मार्ग  बदल  देने के  बाद  सत्रा  में  सुधार  होने  की

 संभावना  है  ।

 आनुर्वागिक  उद्योग  के  रुप  में  लोह  तया
 इस्पात

 उद्योग

 7033.  श्री  चन्दू  लाल  चन््रकार  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fH  t

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  लोह  aa  उद्योग  को  विकास  के  लिए  एक
 its  उद्योग  के  रूप  में  चना

 यदि  तो . क्या  इस  आशय  का  आदेश
 किया  गया  और

 क्या  मध्प  ् गदर  सरकार  के  बार  बार  अनुरोध  करने  के  बावजूद  भिलाई  इस्पात
 wa  इस  राज्य  में  इस्पात  WANT,  उद्योग  विकसित  करने  के  लिए  तैयार

 नहीं  है
 ।

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  सਂ  उप
 इस्पात  उद्योग  wl  उद्योग  सेवा  az

 मंत्री  जियाउरंहमान  :  (=)  लोह  तथा
 यानों  से  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करने  और  किराया

 खरीद  शर्तों  मशीनों  और  at  चोंगिक  बस्तियों  में  कारखाने  के  शेडों  को  प्राप्त  करने क पात्रता  हेतु  एक  सहायक  उद्योग  की
 के  रूप  में  चुना  गया  है  ।
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 ि

 att

 (1) of जी
 “)

 नहीं  ।
 में  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  आसपास  के  लघु  उद्योगों  को  दिए

 गए  क्रयादेशों  के  मूल्य  में
 पिछले

 कुछ  वर्षों  में  बढोत्तरी

 की  प्रवृत्ति  देखी  गई  है  जेसा  कि

 निम्नलिखित
 सारिणी  स  स्पष्ट  है  :

 t(eart  दिए  गए  क्रयादेशों  का  मलय

 (ata  wr

 35.6 1969-71

 1971-75  82.7

 102.6 1973-75

 रडियो  तथा  टेलीविजन  के  लिए  लाइसेन्स  शल्क

 7034.  श्री  जगन्नाथ  fast

 att  एस०  gta

 ba
 क्या  संचार  मंत्री  रेडियों  तथा  टेलीविजन

 लाइसेंस  शुल्क के  बार  27  माच ब्
 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4230

 के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि  सरकार
 को  रंडिओ  तथा  लाइसेंस  शुल्कों  को  एकत्न  करने  तथा  उनकी  चोरी

 रोकने  पर  कितना  व्यय  करना  पडा ।

 संचार  मंत्रालय  में
 राज्य

 संत्री  (sito  शेर
 :

 रेडियो  और  टेलीविजन  लाइसेंस  शुल्क
 की  वसूली  और  लाइसेंस  शुल्क  की  चोरी  की  —  से  डाक  तार  विभाग  जितना  राजस्व

 एकल्न  करता  है  उसके  लिए  उसकी  fam  11  प्रतिशत  राशि  की  प्रतिपर्ति  हो  उसे  की  जा

 रही  है  )

 राज्यों  से  नक्सलवादियों  के  लाल  साहित्य  का  पकड़ा  जाना

 7035.  शी  डी०  बी०  चन्द्रगोडा  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कुच  करग  कि

 नल्ल ल (  )  क्यो  सरकार  ने  कोई  छापे  मारे हैं  और  विभिन्न  राज्यों  नक्सलवादीयों  आदि

 को  लाल  साहित्य  पकडा  और

 यदि  at,  तो  1972-73  में  कितने  व्यक्तियों  को  शिरफ्तार  किया  गया  और

 दण्ड  दिया  गया  ?

 गृह  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  (att  एफ०  एच०  :  और  सरकार  के
 2

 पास  उपलब्ध  सूचना  पर  आधारित  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 (1)  ater  प्रदेश  :--  पुलिस  ने  18  1972  तथा  4  1973  ai  जिलों

 करी  नगर में  कुछ  उग्रवादी  साहित्य  बरामद  किया  10  1973  को  खमांम  मं

 पुस्तक  के  एक  स्टाल  से
 syarat , ee

 प्रकाशनों  की  प्रतियां  भी  ree  गई  थी  इन
 मामलों  में  कोई  व्यवित

 गिरफ्तार  नहीं  fat  गया
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 (2)  असम  :--
 1  अक्तूबर  1972  पुलिस  ने  न्यू  बोंगइगांव  रेलवे  कालोनी  में  एक

 व्यक्ति  को  गिरफूतार  किया  तथा  उसके  पास  से  कुछ  गोला  बारुद  सहित  दो  पुस्तिकाएं  पकड़ी ।
 16  1973  को  पुलिस  ने  दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  fa  उनके  पास  अग्नेयास्त्रों
 THT  नक्सलवाद  पर  कुछ  कागजात  बरामद  fad  इस  संबंध  न् ् मदज  किये  मामलों  में
 जांच  पड़ताल  होनी  बाकी  है

 (3)  बिहार  1972-73  के  दौरान  टेलको  कालोनी  गांव  सकरोली

 ,
 गांव  देहरी  में  पुलिस  छापों  में  कुछ  नक्सलवादी  साहित्य  बरामद

 कया  इस  संबंध  में  25  व्यक्ति  गिरफ्तार  faa  गय  सामलों  जांच  पड़ताल

 हो  रही

 (4)  पंजाब  स्याही  में  एक  पैम्फलेट  जिसमे  लोगों  को  हिंसा  के  लिए  भड़काया

 गया  पकड़ा  था  तथा  13  1973  को  पंजाब  राज्य  सुरक्षा  अधिनियम  की  धारा
 9  के  अधीन  पुलिस  थाना  सदर  जलंधर  में  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  था  एक  व्यक्ति

 गिरफ्तार  गया  ।  मामले  की  जांच  पड़ताल  हो  रहीਂ  है

 (5)  wham  --  दाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  स्थानों  में  पुलिस  द्वारा

 नक्सलवादी  साहित्य  पकड़ा  गया  apt  किन्तु  केवल  नक्सलवादी  साहित्य  रखने  के  आधार  पर

 किसी  व्यक्ति  को  न  तो  गिरफ्तार  किया  और  न  सना  दी

 मेघालय  और  उडीसा  से  सूचना  प्रत्याशित  शेष  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 बार  में  सूचना  शन्य' है है

 Scarcity  of  Cement  due  to  delay
 in  releasing  Cement  Quota  by  Manufacturers

 7036.  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  production  of  cement  has  exceeded  its  consumption.  by
 3,00,000  tonnes  on  an  average  during  each  year  since  1968;

 (b)  whether  the  cement  factory  owners  do  not  release  their  full  quota  out
 of  their  factories  with  a  view  to  getting  the  prices  of  cement  increased;  and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  this  arti-

 ficial  scarcity  and  price-rise  in  cement?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  B.

 Rana):  (a)  to  (c)  A  statement  is  attached.

 The  Production  and  consumption  as  represented  by  despatches  from  various
 Cement  factories  to  different  consumption  centres  during  the  years  1968  to  1973
 were  as  under

 Year  Production  Consumption

 (In  mil  on  tonnes)
 (Despatches)

 1968  11.89  11.56
 1969  13.53  13-50
 1970  13.90  13°82
 1971  14.90  14  *  84
 1972  15.71
 1973

 15-74

 15  7.0  14°77
 eee
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 As  far  as  could  be  ascertained,  there  is  no  tendency  on  the  part  of  cement

 producers  to  hold  up  despatches  with  a  view  to  get  the  price  of  cement  increased.

 The  price  and  distribution  of  cement  is  regulated  under  the  provisions  of
 the  Cement  Control  Order,  1967,  as  amended  from  time  to  time.  Under  this
 order,  uniform  f.o.r.  destination  price  is  fixed  by  the  Central  Government  for  all
 rail  destinations  while  under  clause  10  of  the  order,  the  State  Governments  are

 empowered  to  fix  the  wholesale  and  retail  price  of  cement  within  the  state.
 Cement  has  also  been  declared  as  an  essential  commodity  for  purposes  of  the
 Essential  Commodities  Act,  1955.  The  State  Government  have  also  been

 quested  to  issue  order  under  the  Essential  Commodities  Act  regulating  the  distri-
 Neces- bution  of  cement  by  issue  of  permits,  licensing  of  dealers,  stockists  etc.

 sary  powers,  under  this  Act  are  available  to  the  State  Governments  for  proceed-
 ing  against  unsocial  elements.

 Lok  Vastra  Scheme  by  KVIC

 7037.  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission  propose  to  introduce:
 Vastraਂ  scheme;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  it  will  be  implemented?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  features  of  the  scheme  are:

 (i)  Production  of  yarn  on  power  operated  spinning  frame  of  48  spindles
 each;

 (il)  Weaving  to  be  done  on  improved  Nepal  type  looms,  either  on  handloom
 or  powerloom,  depending  upon  the  conditions  best  suited;

 (iii)  These  decentralised  units  are  intended  to  manufacture  cloth  of  coarse
 varieties,  woven  out  of  yarn  of  mostly  below  20  counts;

 (iv)  A  unit,  which  will  have  a  capacity  to  manufacture  1,13,400
 sq.  metres  of  coarse  cotton  cloth  in  a  year  (working  8  hours  a  day  for
 300  days  in  a  year)  is  expected  to  cost  about  Rs.  1.70  lakhs  in  machi-
 nery  and  equipments  and  provide  employment  to  about  63  to  84  per-
 sons  per  centre;

 (v)  The  Commission  proposed  to  set  up  1000  such  fabric  centresਂ  for
 production  of  coarse  cloth  (lokvastra)  during  the  entire  Fifth  Plan  pe-
 riod  with  the  assistance  of  the  Government  and  ,working  capital  loans.
 from  the  Banks.

 basis.
 (c)  Two  such  units  are  already  working  in  Tamilnadu  on  an  experimental

 The  Khadi  and  Village  Industries  Commission  is  expected  to  start  imple--
 menting  the  scheme  in  the  current  year  after  obtaining  necessary  approvals.

 Sale  of  Mustard  Oil  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 7038.  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Industrial
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state:  Developm  ्  and'

 (a)  whether,  Khadi  and  Village  Industries  Commission  manufacture  mustard
 oil;  an
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 (b)  if  so,  the  reasons  why  the  arrangements  for  the s sale  of  mustard  oil  manu-
 factured  by  the  Commission  are  not  made  at  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  Con-

 naught  Place,  New  Delhi?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 भारतीय  प्राणि  सर्वेक्षण  विभाग  दारा  केरल  में  एक  कार्यालय  की  स्थापना

 7039.  श्री  सी०  के०  चंन्द्रप्पन  :  क्या  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ae  बतान  की

 कृपा  करग  कि

 क्या  भारतीय  प्राणि  सर्वेक्षण  विभाग  ने  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल

 में  एक  कार्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  af,  तो  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  और

 कार्यालय  द्वारा  कब  तक  काय  आरम्भ  कर  दिए  जाने  की  आशा  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  ato  )  नहो ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥
 और

 छाक  तार  fart  में  विभागतर  कमंचारी

 7040.  श्री  सी०  Bo  चप्पन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  फप  करेंगे  कि

 डाक  तार  विभाग  में  कुल  कितने  विभागतर  कमंचारी  HT  कर  रहे  और

 है  क्या  इस  बीच  इन  कमंचारियों  के  बतन  wa  तथा  रोजगार  सुरक्षा  के  बारे  में  कोई

 निणंय  कर  लिया  गया  है  ?

 31-3-1973  विभागतर संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag) :

 कर्मचारियों
 की  संख्या  205,  321  थी  ।  31-3-74  को  इन  की संख्या  कितनी  थी  इस

 बार  मं  सचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ै।

 जो  हों  ॥

 दिल्‍ली  प्रदासन  द्वारा  निमित  रि्लिम्पसंज  आफ  दिल्ली  नामक  वृत्त  चित्र

 7041.  शी  एस०  ए०  मरुगनस्तम

 थी  भान  सिह  भौरा  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  प्रदासन  द्वारा  निमित  न्य  ग्लिम्पसेज  आफ  दिल्ल  नामक
 वस  चित्र  की  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हे

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  faz)  aft

 0.0
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 फिल्म  में  गत  दो  वर्षो ंके  दौरान  बीनों  को  अन्तर्गत  दिल्ली  TaTaT  द्वारा

 प्रशिक्षण  तथा  तकनीकों

 अपराधों  की  सौंदयंकरण  आदिਂ  आदि  जसे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  की  गई  प्रगति  का

 चित्रण  है

 वस्तुओं  की  खपत  पर  प्रतिबन्ध

 7042.  श्री  एस०  Vo  मुख्गस्तम :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  किन्हीं
 वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 उन  वस्तुओं की  आन्तरिक
 खपत  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाने  का  निश्चय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  और  fra  प्रकार  के  प्रतिबंध  लगाये  जाने  हैं
 ?

 औद्योगिक  fate  तथा  विज्ञान  और  भ्ौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 :

 और

 भ्यपायों पर  विचार पारम्परिक  और  गैर-पारम्परिक  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  विभिन्न  अभ्युपायों

 कर  रही  इन  उपायों में  एक  उपाय  कुछ  वस्तुओं  का  आंतरिक  खपत  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ताकि  निर्यात के  लिये  फालतू  सामान  उपलब्ध  हो  सक े।  नूंकि  प्रत्येक  वस्तु के  बारे

 में  स्थितियां  अलग-अलग  होंगी  अतः  अलग-अलग  वस्तुओं  पर  विचार  उनके  गुणावगुण  के  आधार  पर

 करना  पड़ेगा  यह  एक  सतत प्रक्रिया है  और  प्रत्येक  मामले
 में

 जांच  पूरी  हो  जाने  पर  ही  निर्णय  किया

 जायेगा  |

 गजरात  में  बिजली  की  कठौती  के  कारण  strartfirer  उत्पादन  में  गिरावट

 7043.  शी  प्रसन्न  भाई  सहता :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  1974  में  घोषित  की.गई  विद्युत  की  कटौती  का  गुजरात  राज्य  में  औद्योगिक  उत्पादन
 पर  बहुत  अधिक  कुप्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  किस  ge  तक  तथा  उनकी  सहायता  के  लिए  कया  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम )  :  Ly ) ata,  1974

 में  बिजली  की  अनुमानित  उपलब्धता  जैसी  कि  सिंचाई  व  बिजली  मंत्रालय
 प्रत्याशित

 आवश्यकता

 केवल  कुछ  ही  कम  रही  ।  किन्तु  वास्तविक
 आंकड़े  कुछ  समय  बाद  ही  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ।  केवल

 ws  ही कारण  जैसे  बिजली  की  कमी से  औद्योगिक उत्पादन  में  हुई  कमी  से  औद्योगिक उत्पादन  में  हुई  कमी

 पता  लगा  सकना  भी  सम्भव  नहीं  है

 देश  में  बिजली  की  रूप  से  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सिचाई
 व

 बिजली
 मंत्रालय  ने  अनेक  उपाय

 किए  हैं  ।
 जेसे  फालतु  बिजली  वाले  क्षेत्रों  से  बिजली

 की
 कमी  वाले  पड़ोसी  क्षेत्रों

 में  बिजली  पहुंचाने  के  लिए  स्वीकृत  अन्तर्राज्यीय  तथा  अन्तःक्षेत्रीय  ट्रा्समिशन  लाइनों  का  निर्माण

 क्रियान्वित  की  जा  रही  बिजली  जनित्र  परियोजनाओं  में  वृद्धि  इत्यादि

 गजरात  में  क्रासबार  टेलीफोन  सिस्टम

 7044.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  गुजरात  राज्य
 में  प्रथम  क्रासबार  टेलीफोन  सिस्टम  स्थापित

 करने

 का  निर्णय किया

 यदि  तो
 कब  तक  इसे  स्थापित  किये  जाने  की संभावना  और

 ऐसे  क्रासबार  टेलीफोन  सिस्टम  को  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाएगा  और  इसके  क्या
 लाभ  होंगे  ?
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 संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (Sito  शेर  faz)  ्  (®)  (7)  गुजरा  त  राज्य  में  पहला  क्रासबार
 टेलीफोन  एक्सचेंज  29-3-74  को  अहमदाबाद  के  नवरंगपुरा  में  चालू  किया  गया  है  ।

 अहमदाबाद सिटी  टेलीफोन  प्रणाली  में  3000  लाइनों  की  ats  हो  जाने  के  अतिरिक्त  क्रांसबार  एक्सचेंज
 की  मुख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैँ

 (i)  इस  एक्सचेंज  प्रणाली  में  कम  गतिशील  पुर्जे  होते  इसलिए इस  प्रणाली  में  अन्य

 प्रणालियों  की  अपेक्षा  रख  रखाव  में  कम  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।

 (li)  we  एक्सचेंज  प्रणाली  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  के  लिए  बहुत  उपयुक्त  ठहरती  है  ।

 (iii)  बाहरी  संयंत्र  में  इससे  किफायत  हो  सकती  है  ।

 (iv)  इस  प्रकार  के  उपस्कर से  एसे  एक्सचेंजों  के  बीच  ट्रैफिक  का  मार्ग  निर्धारण  संभव

 होता  है

 (४)  इस  प्रणाली  के  उपस्कर  में  बगैर  कोई  बड़ी  वृद्धि  किए  5  अंकों  वाले  टेलीफोन  नम्बरों  से  6

 अंकों  के  टेलिफोन  नम्बरों  आदि  तक  सुगमता  से  विस्तार  किया  जा  सकता  है  ।

 (४1)  इससे  कई  प्रकार  की  सुविधाएं  आसानी  से  दी  जा  सकती  हैं  जेसे  की  बारिंगਂ  ०वी  oUFTo ०
 हंटिंगਂ  आदि  |

 गुजरात  में  कागज  की  कमी

 7045.  श्री  प्रसस्न  भाई  मेहता  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 अहमदाबाद  प्रकाशक  तथा  पुस्तक  विक्रेता  संघ  ने  राज्य  में  उनके  द्वारा  महसुस  की  जा

 अत्यधिक  कागज  की  कमी  की  ओर  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  दिलाया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  व्यापारियों को  कागज  की  सप्लाई  में  सहायता  देने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गयी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  प्रकाशक  तथा  पुस्तक  विक्रेता  संघ  के  आवंठन  कोटे  में  वृद्धि

 करने  का  निणंय  किया
 और

 (4)
 यदि

 तो  गत  तीन  मास  के  दौरान  गुजरात  राज्य  को  कागज  का  कितना  कोटा  आवंटित

 विकास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  और  कागज

 की  कापी  के  बारे  में  विभिन्न  क्षेत्रों  की  आम  शिकायतें  हैं  ।  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  कागज  की

 सप्लाई  का  सुनिश्चय  करने  ag  कागज  उद्योग  व्यापारियों  परिवर्तकों  रों  )
 ने

 एक  संहिताਂ  अपनाई  है  जिसके  अनुसार  विगत  पांच  वर्षो ंमें  उनकी  कागज  की  निकासी
 की

 औसत  सप्लाई  के  आधार  पर  कागज  मिलों  ने  सीधे  उपभोक्ताओं  को  कागज  देना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।
 यदि  किसी  कारणवश  और  व्यापारियों  के  जरिए  उपभोक्ताओं  को  सीधे  सप्लाई  नहीं  मिलती

 है  तो  उन्हें  भी  मिलें  सीधे  सप्लाई  कर  सकेंगी  |

 और  कागज  के  वितरण  पर  नियंत्रण  नहीं  अतएव  एसोसिएशन  अथवा
 गुजरात  सहित  राज्यों  को  सरकार  द्वारा  कोई  भी  कोटा  निश्चित  नहीं  किया  गया  इसलिए  आवन्टन
 बढ़ाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 आसाम  के  योजना  मंत्री  द्वारा  राज्य  पिछड़े  वर्गों  क  लिए  प्रस्तुत  योजना  का  प्रारूप

 7046.  श्री  निहार  ATCT

 श्री  तरुण  गोगोई

 क्या  योजना  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आसाम  के  योजना  मंत्री  ने  आसाम  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्रारूप  की  रूपरेखा  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  की  है

 )  तो  उसकी  मुख्य  बातें क्या  और

 क्या  योजना  आयोग  ने  उस  पर  स्वीकृति

 योजना  मंत्रालय  राउ्य  मंत्री  (st  मोहन  हां  ।

 असम  सरकार  द्वारा  प्रस्कुत  किए  गए  योजना  प्रारूप  को  दो  भागों  में  बांटा  गया  है

 (1)  उत्तरी  कछार  के  पवतीय  क्षेत्रों
 और

 fafez  पहाड़ियो ंसे  सम्बन्धित  एकीकृत क्षेत्र

 प्रस्तावित  कार्यक्रम  की  मुख्य  विशेषताओं में  ये  सम्मिलित हैं  :--(  1)  खाद्यान्नों में  5  प्रतिशत  वार्षिक

 की  दर  से  और  दूसरी  फसलों  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  के  लिए  कृषि  उत्पादन  को

 (2)  आदिम  जातियों  के  जो  कभी  कहीं  pall  कहीं  खेती
 करते  रहते  को  इन  क्षेत्रों  में

 काफी  फलदार  वृक्ष  लगाकर  स्थिर  कृषि  का  अभ्यस्थ  (3)  बड़े  और  मध्यम  आकार  की  औद्योगिक

 यूनिटों  में  आदि  का  उत्पादन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
 उत्तरी

 कछार  जिले  में  रसर

 उद्योग  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  भी  परिवहन  और  संचार  कार्यक्रमों  को  एक  बड़े  आकार  में  प्रारंभ  करने

 का  विचार  किया  गया  है  ।  सामाजिक  सेवाओं  के  अन्तर्गत  माध्यमिक  और  उच्चतर  शिक्षा

 के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।  संस्थागत  स्वास्थ्य  सेवाओं  को  और  अच्छा  तथा  व्यापक  करने  का

 भी  प्रस्ताव  है  ।

 (2)  मदानी  क्षेत्रों  की  अनुसूचित  जन  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़ी  जातियों  से
 सम्बन्धित

 --fTos  वर्गों  के  विकास  के  लिए  किए  जाने  वाले
 प्रमुख

 प्रयास  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत

 किए  जायेंगे  ।  एकीकृत  कार्यक्रमों
 को

 सब-डिवीजन  स्तर  पर  तैयार  करने  का  प्रस्ताव
 है  महत्वपूणणं

 कार्यक्रमों से  सम्बन्धित  पुरक
 क्षेत्रों

 के  लिए  भी  व्यवस्था करने  का  श्रस्ताव  इस
 कार्यक्रम  की  मुख्य

 विशेषतायें ये  हैं
 कप

 सुअर  दुग्धोद्योग  तथा  मत्स्योद्योग  का  विकास  तथा

 जल  आदि  सामाजिक सेवाओं  में  सुधार  |

 पिछड़े  वर्गों  के  लाभ  के  लिए  अर्थव्यवस्था के  विभिन्न  क्षत्नों से  धन  प्राप्त  होता  रहे  और  निजी  क्षेत्र
 द्वारा  निवेश  किया  जाता  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  एक  संस्थागत  नसे  कि  सहकारी
 स्थापित  करने का  प्रस्ताव

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  परिव्यय  तथा  कार्यक्रमों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 Treata  लघ  उद्योग  निगम  द्वारा  ऋण  का  उपयोग

 7047.  श्री  ए०  |- ई  एस०  इसहाक :  कया  औद्योगिक  विकास  dell  यहू ब बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  कंया
 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  द्वारा  मशीनों

 की  किराया  खरीद  के  लिए  दिये  गए

 बहुत से  ऋण  बट्टे  खाते  डाल  दिए  गए

 यदि
 तो

 अब  तक  कितनी  राशि  के  ऋण  बटटे  खाते  डाले  और
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 निगम  ने  अपने  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  उचित  उपयोग  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही
 की

 ए

 औद्योगिक  fata  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  से  राष्ट्रीय
 गस  0

 च्  उद्योग  निगम  लि०  द्वारा  कोई  नकद  ऋण  नहीं  दिया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  लघु

 लघु
 उद्यमियों को  किराया-खरीद  के  आधार पर  मशीनों  की  सप्लाई  करता  atta,  रास्ते में  गुम न
 अथवा  किरायेदार द्वारा  इन  मशीनों के  चलाने

 में  असमथेंता
 की

 स्थिति  वाले  कुछ
 मामलों में  प्रत्येक

 मामले  के  तथ्यों  के  आधार  पर  उनके  दावे
 का  कुछ  अंश  निगम  द्वारा  बट्टे  खाते  में  डाल  दिया  गया

 था

 निगम  ने  इस  सम्बन्ध  में  लगभग  11  लाख  रुपये  पहले  बट्टे  खाते  में  डाल  दिये  थे  ।

 इसके  पहले  कि  मशीनों
 की

 सप्लाई  की  जाये  निगम  का  क्षेत्र  कर्मचारी  वर्ग  तकनीकी  तथा  आर्थिक
 जीव्यता  की  दृष्टि  से  परियोजना  की  जाँच  करता  एककों  में  मशीनों  का  यथोचित  उपयोग  fart

 जाने  तथा  किश्तों की  वसुली  सुनिश्चित  करने  हेतु  वे लोग  समय  समय  पर  देखने  भी  जाते  हैं  ।

 परिष्कृत  चमड़े  का  उत्पादन

 7048.  श्री  ए०  क्क्०  एम०  इसहाक

 श्री  एस०  एन०  fag  द्

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि

 क्या  परिष्कृत  चमड़े  के  उत्पादन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  कोई

 पग  उठाया  गया  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हूँ
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  हों ।

 एक  विवरण  dare  |

 विवरण

 अर्ध  परिष्कृत  चमड़े
 का

 उत्पादन  करने  के  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  विद्यमान  एककों को
 सरकार

 की  अनुमति  प्राप्त  किये  बिना  अपनी
 की  परिष्कृत

 चमड़े
 का

 उत्पादन  करने  में  बदलने
 की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  ये  एकक  परिष्कृत  चमड़े  का  उत्पादन  करने  के  लिये  क्षमता  अधिष्ठापित

 करने  हेतु  अपेक्षित  पूंजीगत  वस्तुओं  का  आयात  करने के  लिये  सीधे  आयात  हेतु  आवेदन  कर  सकते
 सरकार ने  एसी  मशीनों की  एक  सूची  तैयार  की  है  जो  देश  में

 उपलब्ध
 नहीं  है  तथा  जिनकी

 कता  चमड़ा  एककों को  हो  सकती  इस सूची में  सम्मिलित  मशीनों  के  आयात  के  लिये  तकनी  की  विकास

 के  से  अनापत्ति पत्र  लेना  आवश्यक  नहीं  यह  सुची  1
 1974  से  लागू  हो  गई

 तथा  एक  वर्ष तक  वैध  रहेगी  ।  परिष्कृत  चमड़े के  उत्पादन  में  वुद्धि  करनें  के  लिये  अवेंप  रिष्कृत

 चमड़े  के  निर्यात
 पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  और  इसे  कोटा  o  के  अन्तर्गत  ला  दिया  गया

 है  ।

 पदिचम  बंगाल  के  पिछड़े  जिलों  में  उद्योंगों  की  स्थापना

 क्ह्०  फ्या 7049.  a  To  एम ०  इसहाक  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :!

 क्या  देश  के  प्रत्यक  पिछड़े  जिले  में  एक  उद्योग  स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 प

 यदि  तो  विशेष  कर  पश्चिम  बंगाल  के  संदर्भ  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यों  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 लघ  उद्योग  संगठन  द्वारा  किए  गए  तकनीकी  आर्थिक  अध्ययन

 7050.  श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क

 क्या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  ने  131  तकनिकी  आधिक  संवेक्षण  किए  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  रुपरेखा  क्या  है  और  पश्चिम  गुजरात  और  महाराष्ट्र
 के  विशेष  संदर्भ में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 atlanta  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  अनसारी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 भारत  बरल  का  पुनः  खोला  जाना

 7052.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  ददापाण्डे  क्या  औद्योगिक  विकास  Hat  यह  बताने  की  कृपा  करंग

 far

 क्या  भारत  बरल  को  ao  1970  में  बंद  कर  दिया  गया  थाड

 यदि  तो  उत्पादन  और  कमंचा  रियों  के  हित  में  उसे  खोलने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  जा

 (7)  क्या  श्रमिकों  की  सहकारी  समिति ने  मांग
 की  हैं

 कि  इस  को  उनकी  सहकारी  समिति  को

 सौंप  दिया  जाना  चाहिए  और  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  और

 उस  पर  क्या  किया  गया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  THo  बी०  :  से  दि  भारत  बरल

 एण्ड  डम  मेन्यू फे  चारिंग  कठ  प्राइवट  fio  बम्बई  1  1971  से  बंद  करदी  गयी  थी  ।  सरकार

 ने  18  1972  को  मामले  की  परिस्थितियों  की  पुरी  पुरी  जाँच  करने  हेठु  एक  समिति  की  स्थापना

 की  थी  फिर  भी  कम्पनो ने  ह  क  रिट  याचिका  प्रस्तुत  की  थी  जिस  पर  न्यायालय  ने  समिति  को  अपना

 अंतिम  प्रतिवदन  दने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के आदेश  टे  दिये  एककके  बंद  होने  के  पश्चात  कर्म चा  रियो

 की  यूनियन ने
 कंपनी  का  प्रबंध  अपने  हाथ  में  लेने  का  प्रयास  किया  था

 किन्तु  वह
 असफल  रहा  और

 fat  उन्होंने  सरकार  द्वारा
 कंपनी

 के
 प्रबंध

 को  अपनेਂ
 हाथ

 में
 लेने  के  लिये  अभ्यावेदन  दिया  सरकार

 के  बारे  में  जो  न्यायालय  मे  विचाराधीन  विरोध  करने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाती  रही  है  ।

 Missing  Saris  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 7053.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (8)  _whether  20  silken  saris  worth  about  rupees  two  thousand  were  found  miss-
 ing  in  February,  1974  from  the  Sales  Department  of  the  Khadi  Gramodyog  Bha-
 van,  New  Delhi;

 (b)  if  so,  the  persons  held  responsible  for  that  and  whether  any  departmental
 action  was  taken

 (c)  whether  saris  worth  about  rupees  four  thousand  were  also  found  missing
 n  November,  1973  from  the  godown  of  the  Bhavan  for  which  none  has  so  far

 been  held  responsible  and  the  matter  has  been  hushed  up;  and

 (d)  whether  Government  or  the  Khadi  Commission  will  take  measures  to
 check  such  pilferages  after  ordering  a  full  probe  into  the  causes  of  goods  report-
 ed  missing.
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur

 Rahman  Ansari)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  matter  is  under  investigation.

 (c)  This  matter  is  also  being.  investigated.

 (0)  Yes,  Sir.

 Enquiry  against  Manager,  Khadj  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 7054,  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  3588  on  the  5th  December,  1973  regarding  enquiry  into  the  affairs
 of  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi  and  state:

 (a)  the  date  on  which  enquiry  against  the  acting  Manager  of  the  Khadi  Gramo-

 dyog  Bhavan,  New  Delhi  was  undertaken  by  the  Khadi  and  Village  Industries
 Commission  and  the  stage  at  which  the  said  enquiry  at  present  stands;

 (b)  whether  certain  other  cases  of  theft  of  goods  have  also  come  to  light
 during  the  last  six  months  and

 (c)  ४  so,  the  facts  thereof  and  whether  some  departmental  action  has  been

 taken  against  him?

 The  Deputy.  Minister  in.  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur

 Rahman  Ansari):  (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  and,  will  be.  laid

 on  the  Table  of  the  House.

 ad  1974-75  के  दौरान  न्यूनतम  झावश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  कम  aa-cvifat  का  नियतन

 7055.  श्री  ae  fag  fita :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के  प  हले  वर्ष  के
 लिए  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्यक्रम  हेतु  बहुतम

 का  नियतन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मॉहन  :  और  (a)  1974-75
 में

 सभी

 के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  197.71  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  परिकल्पना  की  गई

 हैजो  कि  राज्यो के  लिए  इस
 ad

 के  लिए  edge  किएं गए  कुल  परिव्यय
 का  9.3

 प्रतिशत  है  1974-75

 में  ्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  परिव्यय  को  राज्य  सरकारों से  विचार  निर्धारित

 किया  गया  है  ।  ऐसा  करते  समय  संसाधनों  की  संपूर्ण  सिचाई  तथा  बिजली  आदि  जेसे

 प्राथमिकता  कार्य  क्रमो
 की  अपरिहायं  एवं  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  भादि  को

 faa  करने  के  लिए  उपयुक्त  संगठनात्मक  संरचना  बनाने  तथा  प्रारंभिक  HIT  करने  में  समय  के  अन्तराल

 को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 Arata H fees Sex & xfer के  दिल्‍ली  केन्द्र  वे  दक्षिण  भारतीय  संगीत  HT  प्रसारण  करने  का  प्रस्ताव

 7056.  श्री  Bo
 रामकृष्ण  रेडडी

 :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि
 उत्तर  भारत  में  रहने  वाले  दक्षिण  भारतीयों  के  लिये  आकाशवाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  रात्रि  के समय  दक्षिण
 भारतीय  चिव्रपट  संगीत  का  प्रसरण  किया  जायेगा ?

 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 धमंवीर

 :
 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।
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 ee
 nf Allocation  of  Funds  to  States  for  Welfar  Or  Scheduled  ि Vasies Castes

 and  Scheduled Tribes  in  Fifth  Plan

 7057,  Shri  Chhatrapati  Ambesh:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  funds  allocated  for  the  Welfare  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  the  Fifth  Plan,  State-wise;  and

 (b)  the  outlines  of  the  schemes  proposed  to  be  taken  up?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a)
 A  provision  of  Rs.  255  170  crores  in  the  State  sector  and  Rs.  85
 crores  in  the  Central  sector—has  been  made  for  Welfare  of  Backward  Classes,
 including  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  in  the  Draft  Fifth  Five  Year
 Plan.  This  would  be  in  addition  to  the  amount  which  would  be  available  to  the

 State-wisd  distribution  of  the  alloca- State  Governments  for  Tribal  Sub-+plang.
 tion  has  yet  to  be  finalised.  The  provisions  referred  to  above  are  supplementary
 in  character,  as  it  is  expected  that  considerable  effort  will  be  made  for  the  Welfare
 of  Backward  Classes  from  funds  provided  in  the  general  sectors.

 (b)  The  broad  outline  of  the  programmes  proposed  to  be  taken  up  in  this
 Sector  is  indicated  in  Chapter  13  of  the  Draft  Fifth  Five  Year  Plan  (Volume  ID
 which  was  placed  on  the  Table  of  the  House.

 Manufacture  of  less  expensive  bricks  with  ash  from  power  houses

 7058.  Shri  Lambodar  Baliyar:  WHil  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Building  Research  Institute,  Roorkee  has  sent  a
 scheme  to  Government  for  making  less  expensive  bricks  with  ash  from  power
 houses  and  if  so,  the  outlines  thereof;

 (b)  whether  these  bricks  are  less  expensive  as  compared  to  those  now  in

 use;  and

 (c)  if  so,  the  extent  thereof?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.
 Subramaniam)  :  (a)  The  process  for  making  less  expensive  bricks  utilising  flyash
 from  Thermal  Power  Station  has  been  referred  by  the  Central  Building:  Research

 Institute,  Roorkee  to  the  National  Research  Development  Corporation  (NRDC)  for
 commercial  exploitation.  The  -fiyash  is:  mixed  with  -clay,  the  quantity  mixed  de-

 pending  upon  the  plasticity  of  the  clay.  After  mixing  the.  bricks  are  moulded,
 dried  and  fired  in  the  usual  way.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  process  may  bring  about  an  economy  in  the  production  cost  ranging

 from  10  to  15  per  cent.

 HUHTAATITT  भोपाल  द्वारा  प्रसारित  खाद्यान्न  मूल्य  सुची  में  गेहूं  के  मूल्य  न  बताना

 7060.  श्री  रणबहादुर  fag  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  पिछले  कुछ  महीनों  से  श्रोताओं  -  इस  बात  को  लेकर  अत्यन्त  मिराशा  व्याप्त  है  कि
 वाणी  के  भोपाल  केन्द्र  द्वारा  प्रति  दिन  प्रसारित  की  जा  रही  की  मूल्य  सूची  में  गहूं  के  मूल्य  नहीं
 बताये

 क्या  Alaa  को  गहूं  की  दरे  सम्बद्ध  अधिकारियों  द्वारा  सुचित  नहीं  की  जा  और

 तो  य  स्थिति  कच  से  रय  baat  oy यदि  ता  नद  नान  द  BSS  १६1१  नथा  कारण  है  ?
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 चना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  atte  fag  :  (a):  सर  कार  को  ऐसी  किसी

 प्रतिक्रिया  से  अवगत  नहीं  किया  गया  है  ।

 (@)  (7)  गेहूं  के  मूल्य  का प्रसारण  12  1973 से  बंद  कर  दिया  गया  था  ताकि  देश
 के

 विभिन्न  भागों  में  गहूं  वसुलो  अभियान  के  दौरान  कोई  श्रांति  न  हो  ।

 Scheme  for  Industrialisation  of  M.P.

 7061.  Shri  Rana  Bahadur  Singh:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  scheme  for  industrialisation  at  District-level  has  been  forwarded

 by  the  Madhya  Pradesh  Government  to  the  Government  of  India  for  approval;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  B.

 Rana):  (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 एकाधिकार  ग्हों  को  लाइसेन्स  जारी  करना

 7062.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  gar  करेंग  कि

 वर्ष  1
 973-74

 में  देश  में  कितने  एकाधिकार  गृहों  की  विस्तार  योजनाओं  के  लिए

 लाइसेंस  दिए  गए

 (a)  क्या  ऐसे  विस्तार  में  एकाधिकार  तथा  निबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  का  कोई  उल्लंघन  हुआ
 और

 (7)  क्या  विस्तार  के  बाद  सरकार  अथवा  किसी  विशेष  व्यापार  गृह  ने  शेयरो  पर  एक एक  अनुपात
 में  नियंत्रण  रखा  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०  वर्ष  1973

 में  एकाधिकार  तथा
 प्रतिबंधात्मक  व्यापार

 प्रक्रिया  1969  के  अंतर्गत  पंजी  कृत  उपक्रमों को
 37  पर्याप्त  विस्तार  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।

 (@)  लागू  प्रक्रिया के  अधीन
 अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  अनुसार  केवल  एकाधिकार  तथा
 प्रतिबंधात्मक

 व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  अंतर्गत  पंजीक्वत  उपक्रमों  को  ही  आशय  पत्र/लाइसेंस  दिये  जांते हैं
 |

 ऐसे  मामलों में  एकाधिकार
 तथा  प्रतिबंधारमक  व्यापार  प्रक्रिया  के  दृष्टिकोण से अ

 कनापति
 देते  समय  यह  शर्त  लगा  दी  जाती  हैं  कि  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  से  प्राप्तऋण  परिवर्तन

 शीलता  qe  के  अधीन  यह  arr  ति
 भी  सामान्य  रूप  a  आधिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  पर  नियंत्रण

 रखने  के  लिये  लगाई  गई  उपयुक्त  शर्तें  के  अधीन  होती  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  हत्या  के  मामलों  की  जांच

 7063.  स्री  प्रिय  रंजन  दाव  मन्शी ह  :  क्या
 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में
 केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरों  द्वारा  हत्या के  कितने  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है
 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  अनन्द  मार्ग  की  घटनाओं की  जांच कर  रही  और

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  से  सहयोग  मिलता  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  स  उपमंत्री  (ait.  एफ०  एच ०  :-  तथाकथित  हत्या का  एक  मामला

 आजकल  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  के  अधीन  है  ।

 जी  start

 जी  afr  ।

 Plant  for  manufacture  of  Copper  Mounted  Wire  at  Rupnarainpur

 7064,  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industrial  Deve-

 lopment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  plant  was  started  at  Rupnarainpur  in  1969  for  manufacturing
 copper  mounted  wire;

 (b)  whether  the  plant  is
 lying  uncompleted  even  today;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  steps  Government  are  taking  for  com-

 missioning  it  immediately?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Iwdustrial  Development  (Shri.M.
 Rana):  (a)  to  (c)  It  is  presumed  that  the  question  relates  to  copper  coated  steel.
 The  project  for  the  manufacture  of  copper  coated  steel  wire  in  Hindustan  Cables
 Ltd.,  Rupnarainpur  was  commissioned  in  December,  1973.  Some  ‘unavoidable
 delay  took  place  in  commissioning  the  project  earlier  on  account  of  litigation  with
 the  civil  contractor  who  had  undertaken  construction  of  the  shed  for  housing  this

 project.

 Conversion  of  manual  exchanges  in  the  country  into  automatic  exchanges

 7065.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  ‘Communications
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  good  deal  of  inconvenience  is  experienced  in  the  telecommunica-
 tion  system  due  to  manually-operated  exchanges;

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  automatic  exchanges;  and

 (c)  if  so,  the  annual  programme  proposed  to  be  launched  in  this  regard,  State-
 wise  and  the  action  taken  in  this  connection  so  far?

 The  Minister  of  State  in,  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh) :
 (a)  While  manually  operated  exchanges  are  costfier  in  operation,  automatic  ex~

 changes  need  larger  capital  investment.  Single  Manual  exchange  systems  are
 quite  efficient;  the  calis  tend  to  be  somewhat  delayed  in  larger  multi-exchange
 manually  operated  systems.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  ihe  annual  programme  of  automatisation  of  exchanges  for  the  ear
 74-75  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  L.T,  6723/74.]

 for  the  allotted _Equipment  installation  of  these  has  already  been
 in  earlier  years  and  in  most  of  the  cases  bulk  of  the  materials  have  already  been
 received,  Some  of  the  installations  are  in  progress  and  others  are.  being  under-
 taken.  Automatisation  programmes  for  subsequent  years  will  depend  upon  the
 production  capability  in  the  Telecom.  factories.  To  speed  up  the  automatisation
 of  telephone  exchanges  in  the  country,  a  second  factory  to  manufacture  automatic
 exchanges  equipment  is  being  set  up  at  Rai  Bareilly  (U.P.).
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 गुजरात  में  उन  नंगरों  के  नाम  जहाँ  कर्फ्यू  गया  था

 7066.  श्री  क्योतिमंय  बसु :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृप  करेंगे  कि :

 गुजरात  में  वे  नगर  कौन-कौन  से  है  जहां  7  1974  और  28  1974  के  बीच

 को  अवधि में  कर्फ्यू  लगाया  गया  और

 क्या  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  के  बाद  भी  इस  राज्य  में  गोलीबारी  और  पुलीस  दम
 न

 के  अन्य  काय  में  रोकटोक  जारी हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  ऑर  })
 \  इस  सम्बन्ध  में  राज्य

 सरकार  से  विस्तृत  सुचना  की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  उसे  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  जायेगा  ।

 qfsaa  बंगाल  में  ~~ fan  का  ATS

 67.  श्री
 बसु

 :
 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  उनका  ध्यान  कलकत्ता  से  प्रकाशित  होने  वाले  बंगाली  दैनिक  के  11

 1974
 के  अंक  में  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  द्वाश  गड़बड़ी  के  कारण  बंगाल  में  सीमेंट

 संकटਂ  शीर्षक के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  उस  प  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  :
 हैं  ।

 देश  में  उत्तर  पश्चिम  आसाम  तथा  सयुदूरपुब  क्षेत्र  में  मेसस॑  अशोक
 मार्केटिंग  लिमिटेड  को  सोमेंट  की  सप्लाई  करनी  पड़ती  है  आसाम  सुदूरपुर्व क्षेत्र क्षेत्र

 क

 कारखानों  में
 सी hie  भे  जने  के  लिये  तुलनात्मक  दृष्टि  से  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  की  अपेक्षः  उनकी  स्थ।न  सम्बन्धी

 स्थिति  बेहतर है
 ।  अक्टुबर से  दिसम्बर  1973  की  अवधि  में  खुली  feat  की  श्रेणी  का  सीमेंट

 पश्चिम  बंगाल  को  केवल  8786  मी०  टन  ही  आबंटित  किया  गया  था  ।  आने  जाने  के  अवरोधों के
 कारण  खुली  बिक्री  श्रेणी  में  ही  पश्चिम  बंगाल  को  देने  हेतु  उन्हें  7,500  मी०  ठन  का
 अतिरिक्त  कोटा  दिया  गया  और इस  प्रकार  कुल  16,286  मी०  टन  का  कोंटा  दिया  गया  था  ।
 बिना  समुचित  मंजूरी  के  ही  उन्होंने  28,383  मी०  टन  का  कहीं  अधिक  का  वस्तुतः
 दिया  चूंकि  इससे  अन्य  श्रेणियों में  सप्लाई  अर्फ्याप्त  उसे  बहेतर  करने  हेतु  पश्चिम
 बंगाल  को  खुली  बिक्री  श्रणी  के  अन्तरगत  सीमेंट  सप्लाई  करने  पर  प्रतिबत्ध  लगा  दिया  गया

 अशोक  मार्क  टिंग  लि ०  द्वारा  ऐसा  वचन  पत्र  दिये  जाने  पर  कि  वे  ऑसाम

 agra  के  क्षेत्र  सप्लाई
 में  सुधार  18  फरवरी  1974  से  यह  प्रतिबन्ध  उठा

 लिया  गया  था  यहं  कहना  सही  नही ंहैँ  कि  दक्षिण  पु  रेलवे  के  कारख।नों  की  अपेक्षा  उनके
 पास  भारी  स्टाक  जमा  होगया  था  1

 समाचार
 पत्रों  की  लागत  की

 जांच
 के  लिए  नियुक्त  रुमिरति  का  प्रतिदेदन

 7068.  शी  पी०  वेंकट  सुब्बया  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मनत  यह  वताने  को  बुत  दरेंगे
 fags

 क्या  सरकार  द्वारा  समाचार  cat  की  लागतों  की
 ज

 च  करने  के  लिये  गठित  तथ्य
 तिने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  और
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 उत्तर

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  मामले  में  कया  कायंवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  3a-Aat  AAAT  fag)  e e  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ग  के  दौरान  डाकघरों  का  खोला  जाना

 7069.  श्री  बनमाली  बाबू  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  व॑रेंगे  कि  :

 क्या  ssrat F में  पांचवो  योजना  के  प्रथम  वर्षके  दौरान  डाकघरो ंके  खोलने  के  काम  को

 अन्तिम  रुप  दे  fear  गया

 थदि  तो  जिला  वार  fear  डाकघरों को  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 उनमें  से  कितने  राज्य  के  आदिवासी  तथा  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों  में  खोले  जाएंग े?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  देश  की  आधिक  तंगी  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  चालू  वर्ष के  दौरान  देश में  डाकघर  खोलने  के  संबंध में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  न  करने

 का  फसला  किया  गया  है  ।

 भाग  के  उत्तरको  ध्यान  में  रखते हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 भाग  के  उत्तर  को  महे  नजर  रखते  हुए  राज्य के  आदिवासी  इलाकों  और  दूसरे

 पिछड़े  इलाको ंमें  खोले  जाने  वाले  डाकघरों  की  संख्या  निर्धार्ति  नहीं  की  गई  नये  लाकघर

 खोलने  के  बारे  में  शर्तों  यानी  निकटतम  डाकघर से  दूरी  और  आर्थिक

 स्थिति  आदि  के  अनुसार  नये  डाकघर  खोलने  के  प्रस्तावों  पर  फंसला  fear  जाएगा

 उड़ीसा  में  चौथी  योजना  में  डाकघरों  का  खोला  जाना

 7070.  थी  बनसालो  बाबू :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  चौथी  योजना  के  लिए  उड़ोसा  में  डाकघरों के
 जाने

 के
 निर्धारित

 लक्ष्य  को  न ् पुर ढ  तरह  प्राप्त  कर  लिया  गधा  are

 ke  aod  भद  mew  =? a  ५  ९  क्या  कमी  गई  है  औ  3a  के  काश्ण  क्या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  जो  हां  ।

 प्रश्न  at  wat  उठता

 वर्ष  1974-75  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  की  वार्षिक  योजना  को  फिर  से  तयार  करना

 7071.  श्री  acer  कुमार  सरकार  :  यॉजना  मंत्रो यह  बताने  की  कुभा  करेंगे  कि  :

 =
 ना (  )  ar  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  वर्ष  1974-75  के  लिए  अपनी  वार्षिक  योजना  को  फिर

 से  तयार  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  योजना  आयोग  ara  पहले  और  वांछित  रुप  में  फिर  से  तैयार  करने  के  बाद

 राज्य  की  वः्षिक  योजना  को  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहनਂ  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
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 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम
 द्वारा  किराया-खरीद

 के  लिए  ऋण

 7072.  so 8 te  शक्ति  कुमार  सरकार  :

 + थ्री  झ्  एम०  इसहाक

 या  औद्योगिक  विकास  मंत्रों  ag  बताते  को  झपा  करेंगे  कि  :

 क्या रषष्ट्रोय  लघु  उद्योग  निगम  किराया-खरीद  के  लिए  ऋण  देती  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  की  किशशया-वरीद

 fearsia  ने  राज्यवार  कुल  कितनी  कितनी  राशि  मंजूर  की  और

 क्या  इन  राशियों  का  उपयोग  स्वदेश में  बनी  मशीनो ंके  लिए  किया  और  यदि
 तो  तत्संबंधी  उद्योगवार  जानकारी  क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपसंत्री  जियाउरंहमान  अनसारी  और  (a)  राष्ट्रीय

 लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  उद्यमियों  को  ऋण  की  कोई  सीधी  सहायता  नहीं  दो  जातों  लघू

 faat  कों  किराया-खरीद  के  आधार  पर  केवल  सशीनों  का  संभरण  किया  ।  गत  तीन  वर्षों  में  (  राज्यवार  )

 सप्लाई  को  गई  मशीनों का  मूल्य  संलग्न  विवरण  मे  दिया  गया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  दे  aa

 Beal  एल०  ठी (५  6724/74]

 wets  लघु  उद्योग  निगम  दारा  आधातित  तथा  देशी  दोनों  प्रकार  की  मशीनों  को

 संभरण  किया  गना  था  तथा  गंत  तोन  वर्षों  का  ब्यौरा  इसप्रकार  है

 लाख  में
 ।

 ay
 e

 देशी  योग आयातित

 1971-72  779.5  290.5  107.0

 1972-73  769.5  146.0  915.5

 1973-74  4  164.28  506.62 342

 74  तक )

 जिन  उद्योगों  के  faq  mairat  का  संभरण  किया  गधा  वे  ये  शल्य
 हन क भ् चिकित्सा  रबड़  तथा  चमड़े  पर  Arata,  छपाई  का  कागज  तथा

 पहनने  के  सुती  खाद्य  इमारती  लकड़ी
 पर  ata  रित  उद्योग  आदि  |

 Remains  of  Glass  Factory  Found  in  Ballia  (UP)

 7073.0  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  news-item  appear-
 ing  in  Delhi  Paper  dated  the  14th  March,  1974  under  the  caption  “25  years  agoਂ
 wherein  it  has  been  stated  that  the  remains  of  a  2500  year-old  glass  factory  have
 been  found  in  the  bank  of  the  Anoma  in  village  Koyopia  in  Balia  District;

 (b)  if  so,  the  main  facts  thereof;  and

 ao (c)  whether  Government  propose  to  set  up  a  glass  factory  in  that  area?
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 17  1974  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  B.

 Rana):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  facts  are  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (c)  There  is  no  proposal  to  set  up  a  Glass  Factory  in  that  area.

 1974-75  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  घन  का  नियतन

 7074.  श्री  सुखद व  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  योज़ना  मंत्री  यह  बताने  की  ait  करेंगे  कि  :

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्षक्रम  के  अन्तगंत  पांचवी  पंचवर्षीय  योजदा  के  प्रथम  वर्ष  में  प्रत्येक

 राज्य  के  लिये  धनराशि  के  नियतन  का  क्या  आधार  और

 प्रत्येक  शीष॑क  के  अन्तगंत  इस  प्रकार  राज्यवार  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया

 और

 राज्यों  की  मूल  आवश्यकताओं  को  किस  हद  तक  पुरा  किया  जाता  है  ?

 ह
 योजना  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सॉहन  :  1974-75  में  न्यूनतम  आवश्यकत

 कायें  क्रम  के  वास्त  व्यय  का  निर्धारण  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  और  योजना  के  लिए  उपलब्ध

 समस्त  बिजली  जेसे  प्राथमिकता  प्राप्त  कार्य  क्रमों  की  अनिवाय

 प्रारम्भिक  कार्यों  में  लगने  दा  ले  समय  और  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  क्रम  को  क्रियान्वित  क  रने  के  लिए  अपेक्षित

 संगठनात्मक  स्वरुप  के  सुदुढ़ीकरण  आदि  का  ध्यान  रख  कर  किया  गया  है  ।

 वार्षिक  1974-75  मे  न्यनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  और

 waar  परिव्यय  दिखलाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तूत  [water
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  725/  74]

 राज्यों  की  बुनियादी  जरुरतों  को  राष्ट्रीय  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  और  पाचवीं  योजना
 में  सम्मिलित  किए  गए  अन्य  कार्यक्रमों  के  अ  नत  गत  आने  वाली  विभिन्न  स्कीमों  के  माध्यम  से  पुर
 करने  के  लिए  वार्षिक  1974-75 में  एक  योजनाबद्ध  प्रयास  प्रारम्भ  किया जा  रहा है

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  बिहार  में  सरकारी  उद्योगों  की  स्थापना

 7075.
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बचाने  की  छुपा  करेंगे  कि

 (
 x

 )  क्या  बिहार  राज्य
 के  औद्योगिक  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरका  पांचवी  योजना

 के  दौरान  सरकारी  क्षेत्रमें  और  अधिक  उद्योग  स्थापित  करने  पर  विचार  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :  और  पांचवी
 योजना-प्रलेख के  पृष्ठ  151-155  में  पांचवी  योजनावधि  में  बिहार  सहित  विभिन्न
 शज्यों  में  स्थापित  fra  जानेवाले  केन्द्रीय  उद्योग  तथा  खनिज  परियोजनाओं  के  उनका

 र
 स्थापना  स्थल  तथा  पं  is  व्यय  सीमा  तक  निर्णय

 ले  गये  बताए गये

 राज्यों  में  कारखाने

 7076.  श्री  धरनीधर  दास  :  क्या  औद्योगिक  विकास  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि

 देशमें  राज्यवार  पंजीकृत  उद्योगों  की  संख्या  कितनी  है  और  प्रत्येक  राज्य  में  =4  में
 कितने  लोग  काम  कर  रहे
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 गत  तीन  वर्षो में  इन  में  कुल  कितना  पूंजीनिवेश  किया  गया  और  कितना  लाभ  अजित

 किया  गया
 है

 और  उसमें  सरकारी  war  सहकारी  क्षेत्रों  का  अनुपातਂ  कया  और

 लाभकी  दर और  मंजूरी की  दर  में  प्रति  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  कितनी  वृद्धि हुई
 ?

 ै
 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  मंत्री  सी०  ह  से

 कारखाना  क्षेत्र के  बड़े  व  छोटे  उद्योगों  का  वार्षिक  1968  में  जो  कि  केन्द्रीय  सांख्यिकी

 संगठन  द्वारा  प्रकाशित  दस्तावेज है  जिसकी  प्रतियां  सदन के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  हैं
 देश

 में  पंजीकृत  कारखानों  की  कमंचारियों  की  संख्या  गई  पूंजी  तथा  कर्मचारियों  की

 परिलब्धियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  दी  गई  बाद  के  वर्षो ंके  प्रकाशन  अभी  प्रकाशित  नहीं

 किए  गए  हैं
 ।

 निजी व  सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  अलग-अलग  अजित  लाभ  अथवा  मजदूरी  के

 दर  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 Central  assistance  for  flood  relief  in  M.P.

 7077.  Shri  Sbrikrishna  Agrawal:  Will  the  Minister  of  Planning
 be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the  Central  Gov-

 ernment  to  undertake  relief  work  in  eleven  more  districts  of  the  State  under  the

 Central  assistance  scheme  for  the  flood  affected  districts  and  whether  the  pro-

 posal  is  under  consideration  of  the  Government;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Planning  Commission  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a}

 Yes,  Sir.

 (b)  A  final  view  is  yet  to  be  taken.

 Laboratory  for  mineral  development

 7078.  Shri  Shrikrishna  Agrawal:  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research  has  made  a  re-

 quest  to  the  Government  for  setting  up  a  big  Laboratory  for  mineral  development
 and  whether  the  request  is  under  Government’s  consideration;

 (b)  if  so,  their  reaction  thereto;  and

 (c)  the  time  by  which  this  is  likely  to  be  established?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.
 Subramaniam):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 ican  बंगाल  में  एककों  को  राजसहायता  देने  में  faa

 7079.  श्री  Gao  एन्‌०  fag  देव
 wa  औद्योगिक  fasta  मंत्री  पिछड  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 की  स्थापना  के  बारे  में  13  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2940  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वीकृत  राशि  बांटने  में  कोई  विलम्ब  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण



 27  1896  )  लिखित  उत्तर

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  अनसारी )  हां  ।

 स्वीकृत  धनराशि  के  वितरण  में  कुछ  विलम्ब  हो  रहा

 किसी  भी  नयी  योजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  विलम्ब  के

 कारण  अंतनिहित  होते  इस  योजना  को  चलाने  से  पूर्व  चुंकि  यह  वित्तीय  स्वीकृतिंयों  से
 संबंधित है  प्रक्रियायें  सुप्रवाही  बनायी  जानी

 योजना  की
 कार्यान्विति  में

 लगने
 वाली

 विशेषज्ञता की  प्राप्ति  हेतु  कर्मचारी  प्रशिक्षित  किए  जाने  है  तथा  प्रशासकीय  संगठन  को  age

 किया  जाना  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  पुर्दीत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  बस्तियों  और  शेडों  के  लिए  धन  का  नियतन

 7080.  श्री  एस०  एन०  सिंह  देव  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 योजना  अवधि  में  पूर्वीत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  औद्योगिक  बस्तियों  और

 शेडों  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 इन  राज्यों  में  31  1973  को  औद्योगिक  बस्तियों  और  ast  की  संख्या
 और कितनी

 लिये  कितनी पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  औद्योगिक  बस्तियों  और  शेडों

 धनराशि  की  व्यवस्था  करने  का  बिचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 Gh

 बी०  :  और

 दो  विवरण  1-2)  tam  है  [yataa  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 6726/  74]

 उ उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  सहित  राज्यों  की  पांचवी
 योजना के

 आकार  TAT  उसके  विवरण  को  अभी

 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है

 केरल  कागज़  परियोजना  में  विलम्ब

 7081.  श्री  क्०  पी०  उत्तीकृष्णन
 :

 श्री  कड़नापत्ली

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (#  हिन्दुस्तान  _  पपर
 कारपोरेशन  के  तकनीकी  परामर्शदाता

 राष्ट्रीय
 औद्योगिक  बिकास

 निगम  के  सहयोगी  मैसंज॑एच०  To  सायमन्स  करार  से  पृथक  हो  गये  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  और  उससे  हित्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  की

 केरल  परियोजना  में

 ey  fers  grr

 और
 परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये

 सरकार  नें  कोन  से  वैकल्पिक  उपाय  किये  a?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 AR)

 और  कुछ  धाराओं  की  भिन्न  भिन्न  व्याख्याओं  को  दृष्टि  में  रखकर  एच०  Wo

 TEA artartfar:  ने  अपनी
 यह

 राय  व्यक्त  की  है  कि  यह  करार  रह  समझा  फिर  भी  राष्ट्रीय औद्योगिक  विकास  निगम  विभिन्न  मसलों  को  सुलझाता  चला  जा  रहा  हिन्दुस्तान  पेपर

 कारपोर
 शन  तथा  राष्ट्रीय  विकास  निगम  दोनों  ही  संयुक्त

 रूप
 से  अनुसूची  के

 सार
 परियोजना

 क
 कार्य  को  आगे  बढाने  हेतु  कदम  उठा  रहे  है  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन

 के  केरल  अखबारी  कागज  की  परियोजना  के  पूरा  होने  में में  विलम्ब  होने  की  संभावना  नहीं
 है  ।
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 ee

 arent  दूर  संचार  weer  wl  स्थापना

 7082.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  आधुनिक  स्तर  का  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  उक्त  केन्द्र  की  स्थापना  कहां  की

 क्या  उक्त  केन्द्र  की  स्थापना  देश  में  उपलब्ध  तकनीकी  जानकारी  से  की  जायेंगी

 अथवा  विदेशी  सहयोग  से  की  जायेगी  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  क्या  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य  संत्री  (sito  शेर  tag)  जी  हां  ।  में  एक

 उच्चस्तरीय  टूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  करने  का  प्रस्ताव

 एक  उच्चस्तरीय  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  qo  एन०  डी०  पी०  को  सहायता  से

 खोला  जायेगा  ।  यू०  एन०  डी०  पी०  के  आर्थिक  अंशदान  से  fatal  विशेषज्ञों  के  वेतन  और

 आयात  होने  वाले  उपस्कर  का  खर्चे  वहन  किया  जाएगा  और  भारत  सरकार  के  अंशदान  से

 प्रोजेक्ट  के  अन्य  स्वदेशी  उपस्कर  और  इस  केंद्र  के  लिए  भूमि  और  इमारत

 का  खर्चे  उठाया  जाएगा

 उच्च  स्तरीय  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  डाक  तार  विभाग  के  और  इकैफे  क्षेत्र  में

 ्  वाले  अन्य  दर  संचार  प्रशासनों  के  वरिष्ठ  इंजीनियरी  कमंचारीयों  को  सेवारत

 क्रमों  सर्वित  उच्च  स्तरीय  पाठ्यक्रमों  और  प्रशिक्षकों  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों

 प्रशिक्षित  करने  की  सुविधाएं  देगा

 राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  समिति  द्वारा  आरम्भ  की  गई  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 परि  ग्य

 7083.  att  तलवल  किशोर  wat  :

 श्री  आर०  बी०  स्वामीनाथत्

 कया  चिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 क्या  राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  समिति  ने  कुछ  निश्चित  क्षेत्रों  में  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  संबंधी  कुछ  परियोजनाएं आरम्भ  की  है
 यदि  तो  देश  में  राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  समिति  द्वारा  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  आरम्भ  की  जाने  वाली  इन  परियोजनाओं  का  विशेषकर  पैय  जल  संबंधी

 परियोजनाओं की  मुख्य  बातें  क्या  और

 राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  समिति  के  go  एकक  राजस्थान  में  स्थापित
 करने  का  बिचार  और  यदि  at,  उन्हें  किन  किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का

 विचार है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  सी०  : से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  राष्ट्रीय  समित त  ने  अर्थ  व्यवस्था
 के  24  क्षेत्रों  से  संबंधित  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना  का  एक  प्रारूप  तैयार  किया  है  जिसमें
 राष्ट्रीय  लक्ष्यों  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  संबंधी
 कार्यक्रमों  /  परियोजनाओं  का  समावेश  है  ।  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना  के  प्रारूप
 की  प्रतियां  लोक  सभा  के  पटल  पर  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  दी  गयी  है  ।  औषधी  क्षेत्र  की
 परियाजनाएं  योजना  के  रासायनिक  उद्योग  तथा  प्राकृतिक  साधन  क  क्षेत्र  में  सम्मिलित

 जिन  परियोजनाओं  का  संबंध  पीने  के  पानी  स  है  वे  ईंधन  तथा
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 $$$

 करण  निर्माण  प्रौद्योगिकी  एवं  रासायनिक  उद्योग  जैसे  क्षेत्रों  में  सम्मिलित  कुछ
 परियोजनाओं  --  पवन  निम्न  स्तरीय  चट्टानों  के  mete  परिष्करण

 को  राजस्थान में  स्थापित  करने  का  सुझाव  है  ।

 dae  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  राजस्थान  के  अनिर्णीत  पड़े  आवेदन  पत्र

 7084.  थी  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 नः
 प

 राजस्थान  सीमेंट  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिय  दिये  गये  कितने  आवेदन  ca

 अनिर्णीत पड़े

 ta  आवेदन  पत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  आवंदन  cal  पर  कब  तक  निर्णय

 कर  दिया  और

 राजस्थान  में  पांचवीं  योजना  में  एसे  कुल  कितने  सीमेंट  कारखाने  स्थापित  करन

 का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  एम०  बी०  :  (=a और

 राज्य  में  सीमेंट  का
 उत्पादन

 करने  के  लिए  क्षमता  स्थापित  करने  हेतु  नीचे  बताये
 > गये  सीमेन्ट  उत्पादन  के  तीन  आवेदनों  पर

 तर
 समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  ्  और

 शीघ्र  ही  अन्तिम  निणंय  लेने  का  अनुमान  है

 पार्टी  का  नाम  स्थान  क्षमता

 1.  श्री  मोहन  लालਂ  जाज  fat  4,06  लाख  मी'०  टन

 2.  बाली  जट  कम्पनी  ्  .  सोजात  रोड  4,00  लाख  मी ०  टन

 रमेंड वलन मिल्स वलन  मिल्स  .  मोड़क  4.  00  लाख  मी  ०  टन

 पांचवी  योजनावधि  में  तीन  नथ  सीमेन्ट  संयंत्र  लगान  और  एक  विद्यमान  संयंत्र

 का  विस्तार  करने  का  अनुमान  है  ।

 ada  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  अनिर्णीत  पड़े  झावेदन-पत्र

 7085.  श्री  नवल  किशोर  कर्मा  क्या  औद्योगिक  fania  मंत्री  बताने  की
 ष

 कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सीमेंट  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  हेतु  दिये
 : गय  कितने

 आवेदन  पत्र  उनके  मंत्रालय  में  अनिर्णात  पड़े  है  तथा  कब  से  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :
 सिमेट  फंक्टरियां

 स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेन्स  स्वीकृति  हेतु  अनिर्णीत  आवेदन  पत्नों की  संख्या

 ह
 —

 इस  समय

 31  |  आवेदनों  की  स्थिति  निम्नप्रकार

 अनिर्णीत  आवेदनों  at  संख्या

 1971  4

 1972

 1973  17

 1974

 ee

 योग  e  31
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 aa  133  0-71  और  1971-72  सें  प्रगति  दर

 7086.  श्री  विश्वनारायण  :  योजना  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  वर्ष  1971-72  प्रगति  दर  1.7  प्रतिशत  थी  जब  कि  पिछले  at  वह

 5.4  प्रतिशत  और

 प्रगति  दर  घंट  जाने के  क्या  कारण  है
 ?

 योजना  मंत्रालय में  राय  मंत्री  समॉहन  :  आय  वृद्धि
 ay  1971-72  के  दौरान  1.7  प्रतिशत  थी  जब  कि  उससे  पिछले  ag  4. 2  प्रतिशत

 थी

 ~  ~
 वुद्धि  दर  के  कम  बढने  का  मुख्य  कारण  वर्ष  1971-72  म  कृषि के  aa  म

 गिरावट  आना  था  ॥

 दीर्घावधि  वीजा  पर  भारत  में  ठहरने  वाले  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 7087.  श्री  शंकरराव  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 q
 घि

 वीजा  पर  भारत  राज्यवार  ठहरने  वाले  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  की  संख्या  इस

 समय

 क्या  इस  प्रकार  के  वीजा  धारियों  के  आने  जाने  और  गतिविधियों  पर  कोई  रोक  लगाई  गई

 है  ;  और

 वर्ष  1971-72,  1972-73  और  1973-74 में  कितने  वीजा  धारियों पर  भारत  विरोधी

 गतिविधियों  में  लगे  होने  का  सन्देह  था  ?

 है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख

 मंत्रालय  उप  मंत्री

 एफ०

 एच०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 महाराष्ट्र  में  पहाड़ी  और  frag  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सेल

 (7088.  थ्री  शंकर  राव  साबन्त  क्या  योजना  मंत्री  पिछडे  और  पहाडी  क्षेत्रों  के  लिए  सेल
 बनाने  के  बारे  में  25  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  570  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  सैल  महाराष्ट्र  में  किन  पहाडी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  की  देखभाल  कर  रहा  और

 _  इस  सैल  ने  इन  क्षेत्रों  की  समस्याओं  के  साथ  निपटने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  प्रस्ताव

 रखे है

 योजना
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  मोहन  :
 पर्वतीय

 क्षेत्र  सेल  मुख्यतः ~
 ऐसे  क्षेत्रों  की  समस्याओं  से  सबंन्धित  है  जो  अपेक्षाकृत  as  राज्यों  के  अंग  जहां

 तक  महाराष्ट  का  सम्बन्ध  यह  सैल  पश्चिमी  घाट  क्षेत्र  की  आयोजना  सम्बन्धित
 समस्याओं  कों

 देख  रहा  है  ।  बहुस्तरीय  आयोजना  जिसका  fe  adda  क्षेत्र  सैल
 एक  अविभाज्य  अंग  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  राज्यों  के  पिछडे  क्षेत्रों  की  समस्याओं से  सम्बन्धित

 यद्यपि  fred  क्षेत्रों  के  तीब्रगति  से  विकास  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  और  संचालनात्मक
 कदम  उठाने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्द्ध  राज्य  सरकारों  की  तथापि  इस  अनुभाग  को

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  नियत  करने  तीब्रगति  से  उन  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  योजना
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 27  1896  लिखित  उत्तर

 तेयार  करने  में  तकनीकी  सहयोग  प्रदान  करने  और
 से

 प्नाप्त
 ga

 प्रस्तावों  की  जांच  करने  की  जिम्मेदारी  सोंपीं  गद  महाराष्ट्र  ने  छः  अर्थात

 नादेड  और  को  अर्थिक  रूप  से  पिछड़ा  निर्धारित

 किया  योजना  आयोग  के  अन्य  प्रभाग  भी  वांछित  सहायता  प्रदान  करते

 पिछडे  तथा  पबतीय  क्षेत्रों  की  समस्याओं  से  सम्बंन्धित  सामान्य  नीति  और

 कोण  की  विवेचना  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना  प्रारूप  जिसे  सभा  पर  पहले  ही

 रखा

 जा  चुका  है  के  अध्याय  14  में  की  गई  है  ।  पश्चिमी  घाट  ata  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  पर  विचार
 करने  के  लिए

 महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  के  अधीन  एक  समिति  गठित  की  गई  जो  साथ
 ही  साथ  पश्चिमी

 घाटों  युर्क्तिबद्ध  निर्धारण  के  प्रश्न
 पर  भी

 करेगी  और  उसके

 बाद  कार्य  विधि  तैयार  करेगी  |

 सीमन्ट  का  वितरण

 7089.  श्री  शकरराव  सावत्त  :  क्या  औद्योगिक  दि  स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सीमेंट  की  कमी  कब  तक  बनी  रहेगी

 गई  है  ताकि चोर सीमेंट  के  वितरण  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  व्यवस्था

 मुनाफाखोरी  और  अपमिश्रण  न  हो

 सरकार
 को  पता  है  कि  कम्पनियों  क  एजेंटों  क  माध्यम  से  सीमेंट

 वितरण
 करनें  त्

 वर्तमान  व्यवस्था  से  उपभोक्ताओं  को  भारी  कठिनाइयां  का  सामना  करना

 पड  रहा

 यदि  तो  इस  कठिनाई  को  ax  करने  के  लिये  क्या  का्यवाही  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  क

 से
 इस

 समय  देश  में  सीमेंट  उद्योग  की
 अधिष्ठापित /  लाइसेंस

 प्राप्त  क्षमता  197.  लाख  मीट्रिक टन
 है  जो  क्षमता  के  85  प्रतिशत  उपयोग  किए  जाने  के  आधार  पर

 साधारणतया
 लगभग

 इ
 लाख  मीट्रिक  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  में  समर्थ है  बिजली

 में  मालगाडी के
 डिब्बों  की  अपर्याप्त  श्रमिक  हड़तालों  आदि  के  कारण

 ही  वास्तविक _
 उत्पादन

 केवल  लगभग  150  लाख
 मीट्रिक

 टन  हुआ  इन  बाधाओं  को  दूर  करने  के
 प्रत्येक

 संभव

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  किन्तु  ऐसा  अनुमान  जाता  है  पांचवी  योजनावधि के

 प्रारंभिक  वर्षों  में  सीमेंट  की  कुछ  कमी  बनी  रहेगी

 सीमेंट  की  उपलब्ध  मात्रा  का  समान  वितरण  करने  के  उद्देश्य  प्रत्येक  राज्य  में  उसके

 पिछले  पांच  वर्षों  की  औसत  खपत
 के

 110  प्रतिशत  के  आधार  पर  1973  से  जून

 1974  तक  के  लिये  प्रत्येक  राज्य
 के

 लिये  सीमेंट  के  कोटे  नियत  कर  दिये  गये  है
 ।  इन

 कोटे  में  राज्यों  में  होने  वाले  के नदीय  सरकार  के  सिविल  कार्यों  में  लगने  वाला  सीमेंट  सम्मिलित
 नहीं  है  जिसकी  पूति  केन्द्रीय  सरकार  अलग  से  करती  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई

 foal  के  अनुसार  उन्हें  इकट्ठे
 आबंटित  किए  अपने  कोटे  में  से  काडाई  से  सीमेंट  का  आबंटन

 किया  जाता  है  समय-समय  पर  यथा  संशोधित .  सीमेंट  नियन्त्रण  1967  के
 उपबन्धों

 के  अधीन  सीमेंट  मूल्य  वितरण  विनियमित  fear  जाता  इस  आदेश  के

 अधीन  गन्तव्य  स्थान  तक  रेल  भाडा
 मुफ्त

 सीमेंट  का  एक  समान  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  नियत  किया  जाता  है  जब  कि  आदेश  के  खण्ड  10  के  अधीन  राज्य  सरकारों  को

 राज्य  के  अन्दर  सीमेंट  के  थोक  व  खुदरा  मूल्य  निश्चित  करने  अधिकार  प्राप्त है
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 अत्यावश्यक वस्त  अधिनियम  1955  के  प्रयोजन  के  लिये  सीमेंट  को  एक  अत्यावश्यक  वस्त

 घोषित  कर  दिया  गया
 ।

 मिलावट  करके  सीमेंट  की  बिक्री  करने  में  अत्यावश्यक  वस्त
 1955  के  अधीन  जारी  किये  गये  सीमेंट  1962  की

 उपबन्धों  का  उल्लंघन  होता  राज्य  सरकारों
 से

 यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे

 अत्यावश्यक  वस्तु  धनियम
 के  अधीन  परमीट

 जारी  करको  तथा
 स्टाकिस्टों  को

 लाइसेंस  देकर  सीमेंट  के  वितरण  at  विनियमन  करने  के  आदेश  जारी  करें  राज्य  सरकारों
 को  इस  अधिनियम  क  अधीन  असामाजिक  तत्वों  के  खिलाफ  आवश्यक  कार्रवाई  करने  की

 शक्तियां  उपलब्ध  है  ।

 मंत्रालयों  में  सचिवों  के  पदों  पर  प्रोद्योगिकी  faat  को  fare  करना

 7090.  श्री  शंकर  राव  सावस्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  मंत्रालयों  में  सचिवों  के  पदों  पर  प्रौद्योगिकी  विज्ञों  को

 युक्त  आर

 किन  मंत्रालयों  तथा  विभागों  के  सचिवों  तथा  अतिरीक्त  सचिवों  के  पदों  पर  तकनिकी  व्यक्ति

 कार्य कर  रहे

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  संतरों  (ait  राम  निवास  :  नन् न सचिव/ अतिरिक्त
 सचिव  के  पदों  को  पात्र  व्यक्तियों  तथा  प्रशासनिक  दोनों  में  से  कार्य  )  की

 ताओं
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  गुणावगुण  के  आधार  पर  चयन  द्वारा  भरा  जाता  है है  ।  तकनीकी  अधिकारी  ऐसी

 नियुक्तियों  के  लिए  पहले
 से  ही  पात्र  समझे  जाते है  ।

 सचिव  के  पदों  पर  सचिवों  ata)

 सचार  मत्नालय

 भारी  उद्योग  मंत्रालय

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग

 परमाण-उर्जा  विभाग

 कृषि  अनसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग

 मंत्रालय

 अन्तरिक्ष  विभाग

 सिचाई  तथा  faqa  मंत्रालय

 उ  विभाग

 भौद्योगिक विकास  मंत्रालय

 ल  मत्रालय

 अतिरिक्त  सचिय  के  पदों  पर  अतिरिकत  सचिव

 सिचाई  तथा  faaa  मंत्रालय

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय

 मंत्रालय  ॥
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 गरीबी  का  हटाथा  जाना

 7091.  श्री  घामनकर :  क्या  यॉजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न्यूनतम  आवश्यकता  का  लगभग  परित्याग  कर  देने
 जौ

 गरीबी  दूर
 करने  का  प्रमुख  अस्त्र  हटाओਂ  योजना

 को
 समाप्त  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गरिबी  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  और

 क्या  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम के  नियत  की  गई

 धनराशि  योजना  के  कुल  परिव्यय  का  केवल  14 प्रतिशत है  ?

 ग
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन

 धारिया! नहीं है
 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 का  परित्याग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 wet  नहीं  उठता

 सभी
 viol  के  लिए

 1974-75  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम का  परिव्यय  197.71

 करोड  रुपये  रखा  गया  जो  कि  राज्यों  की  कुल  अनुमोदित  योजना  (1974-75)  का  9.34

 प्रतिशत है  ।

 तमिलनाड  में  औद्योगिक  उत्पादन

 7093.  ato  alto  स्वामीनाथन  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तमिलनाड  को  फरवरी  और  1974
 में

 बिजली
 की  meray  के  कारण  हानि

 ह

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  अधिकांश  उद्योगों  ने  काम  करना  बन्द  कर  दिया  है

 यदि  तो  इससे  राज्य का  औद्योगिक  उत्पादन  किस  सीसा  तक  प्रभावित  हुआ  है  ;
 और

 बिजली  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  कायंवाहीਂ  की  जा  रही  है
 ?

 विकास
 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato

 :
 से  तमिलनाडू  में  1973  के  मध्य  से  विद्युत  शक्ति  कम  उपलब्  कारण  राज्य में

 इसकी  खपत  के  प्रतिबन्धित  करना  पड़ा  है  ।  राज्य  में  उद्योग  भी  कुछ  सीमा  तक  काफी  प्रभावित

 हुए  केवल  अपर्याप्त  विद्युतशक्ति  की  सप्लाई  के  कारण  ही  किस  सीमा  तक  औद्योगिक  उत्पादन  की

 हानि  हुई  है  यह  पता  लगाना  संभव  नहीं  है

 ।

 जहां
 तक

 संभव  है  केरल  से  rea  wa wan asxrag  लेकर  सिंचाई तथा  बिजली  मंत्रालय  ने  विद्युतशक्ति को  सप्लाई-स्थिति में  सुधार  लाने  हेतु  अनेक  अभ्युपाय  किये हैं  ।

 तमिलनाडु  में  रेशम  का  उत्पादन  एकक

 7094.  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन
 :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंती  यह  बताने  की

 कि
 :

 केन्द्रीय सरकार  तमिलनाडु  में  शी  घ्न  एक  रेशम  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  के
 लिये  सहमत

 हो  गयी  है
 ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ;  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?
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 हिल

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  39-7  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  हीਂ  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍ली  में  टेलीफोन  wae

 7095.  छाठ  गोविन्द  दास  :

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1974  को  दिल्‍ली  दिल्‍ली  एक्सचेंजवार  टेलीफोन  लगवाओ

 तथा  अन्य  वर्गों
 में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  में  कितनी  व्यक्ति

 (a)  एक्सचेंजवार अब
 तक  किस  तारीख  तक  तथा  रजिस्ट्रेशन  संख्या  तक  के  लोंगो  को  टेलीफोन

 गए

 सामान्य  तथा  विशेष  वर्गों  के  अन्तर्गत  रजिस्टडें  व्यक्तियों  को  एक्सचेंजवार टे  लिफोन  कनेक्शन

 देने  के  लिए  वया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 चालू  वित्तिय  वर्ष  के  दौरान  दिल्‍ली  टेलीफोन  जिले के  टेलीफोन
 7

 म  एक्सचेंज

 घार  कितने  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  वृद्धि  की  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  शेर  fag)  :  ato  वाई०  टी०  सामान्य  और  विशेष

 श्रेणियों
 के

 अंतत  तारीख  1-4-1974  को  प्रतीक्षा  सुची  में  जो  आवेदकों  की  संख्या  ae

 उससे
 संबंधित  एक  विवरण  पत्र  में  संलग्न  है  ।  [aeartera  में  रखा  गया

 ।
 देखिये  संख्या

 एल०  6727/74]

 (a)  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण-पत्र में  1  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  डी०  6727/  74]  तकनीकी  कठिनाइयों के  कारण  इनमें  से  कुछ  में  अभी
 तक  टेलीफोन कनेक्शन  नहीं  दिए  जा  सके  हैं  ।

 पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्‍ली  के  सभी  एक्सचेंजों  से  65000  अतिरिक्त

 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  की  योजना  है  ।  जो  नई  क्षमता  उपलब्ध होगी  उसका  15%,  सामान्य  श्रेणी  के

 झावेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  में  और  15%,  विशेष  श्रेणी  के  अंतगंत  आवेदकों  कों  टेलीफोन  कनेक्शन

 देने  में  प्रयोग में  लाया  जाएगा  |

 वर्ष  1974-75
 फे

 दौरान  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  कार्यक्रम में  1,400  लाइनें  देना

 शामिल  है  जो  इस  प्रकार  हैं

 लाइनों  वाला  कंसेंट्टेर  जिससे  जोरबाग  Vaqaet  को  राहत  सिलेगी  ।

 जोडी  जाएंगी  ।
 कनाटप्लेस  एक्सचेंज  के  पुराने  उपस्कर  को  बदलने  के  लिए  जनपथ  एक्सचेंज  में  भी  2000  लाइनें

 story  1
 की  सेवाओं  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  संघ  लॉक  सेवा  aTaty  हारा  आयोजित  प्रतियोगी  परीक्षाओं

 के  लिए  ard  arg  सीमा

 7096.  थो  राजदेव  क्या  प्रघान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 धक
 )
 /  कया  केन्द्रीय सरकार  में  श्रणी  1

 की  सेवाओं  के  पदों  पर  नियति  के  लिय  संघ  लोक  सेवा
 आयोंग

 दारा  आयोजित  प्रतियोगी  परिक्षाओं  के  लिये  ऊपरी  आयु-सीमा  सब  के  लिये  समान  ,
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 यदि  तो  क्या  भारतीय  प्रशासन  भारतीय  विदेश  भारतीय

 सेवा  तथा  अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं  के  लिये  अपेक्षित  अहंता  केवल  प्रेज्युएशन  है  और  भारतीय  इंजीनिरयारग
 सेवाओं  के  लिये  इंजीनियरिंग  TIVE  होना  अपेक्षित  है  जिसमें  ग्रेज्यूएशन  से  दो  वर्ष  अधिक  लगते

 यदि  तो  क्या  दोनों  प्रकार  की  सेवाओं  के  लिये  ऊपरी  आयु-सीमा  26  वर्ष  निर्धारित करना

 इंजीनिर्यारिंग  ग्रेज्यूएटों  के  हितों  के  विरुद्ध  नहीं  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  है
 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कॉमिक  fat  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  संघ  लोक
 सेवा  जायाग  केन्द्रीय  सरकार  की  श्रेणी  ्य  की  सेवाओं  में  नियुक्ति के  लिए  कई  अलग  प्रतियोगी

 परिक्षाएं  आयोजित  करता  है  और  ऐसी  परीक्षाओं  के  लिए  ऊपरी  आयु  सीमा  भी  विभिन्न  परीक्षाओं
 के

 faq  अलग-अलग  है

 से  यह  सही  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भारतीय  भारतीय

 7  भारतीय  पु  सेवा  तथा  अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  ली  जाने  वाली  प्रतियोगी

 परीक्षाओं  में
 प्रवेश

 के  लिए  अपेक्षित  अहंता  विश्वविद्यालय  की  डीग्री  है
 और

 भारतीय
 इंजीनिर्यारग

 सेवा  परीक्षा  के  लिए  अपेक्षित  अहंता  इंजीनियरी  में  ग्रेज्युएशन  है  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  आधार  पर  भारतीय  प्रशासन  सेवा  आदि

 परीक्षा  में  प्रवेश  के  लिए  वर्ष  1972  की  परीक्षा  से  ऊपरी  आयु  सीमा  को  बढ़ाकर  24
 से  26  वर्ष कर  feat

 गया  है  ।
 जहां  तक  इंजीनियरिंग  सेवा  परीक्षा

 का
 सम्बन्ध  इस  परीक्षा  में

 प्रवेश  के  लिए  निर्धारित

 सामान्य  ऊपरी आयु  सीमा  -25  वर्ष  थी  ।  अथेव्यवस्था  में  की  अवधि  के  जिन

 लोगों  ने  इंजीनिरिंग  कोसं  पास  कर  लिए  थे  उनके  लिए  रोजगार  के  अवसरों  में  सुधार  लाने  के  लिए  ऐसे

 पदों  पर  प्रवेश के  जिन्हें  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  सेवा  परीक्षा
 तथा  इंजीनिर्यारिंग  सेवा  परीक्षा  के  परिणामों  के  आधार  पर  भरा  जाता  है  ,  निर्धारित
 ऊपरी  आयु  सीमा  को  दो  बर्ष

 की
 अवधि

 के
 लिए  बढ़ाकर

 30  वर्ष  कर  दिया  गया  था  ।  30  वर्ष  तक  बढाई

 गई  ऊपरी  आयु  सीमा  को  विशेषतः  वर्ष  1972  तथा  1973  में  ली  गई  इंजीनिर्यारंग सेवा  परीक्षा  और
 वर्ष  1973  तथा  1974 की  इंजीनिर्यारिंग  सेवा  परीक्षा के  सम्बन्ध  में  लागू  किया  गया

 था  किन्तु  हाल  ही  में  यह  निणय  किया  गया  है  कि  इंजीनियरिंग  सेवा  परीक्षा  के  लिए  बढ़ाई  गई  ऊपरी  आयु

 सीमा  को  एक  और  अर्थात्‌  वर्ष  1974  में  ली  जाने  वाली
 परीक्षा  तक  के  लिए  जारी  रखा  जाए

 उपर्युक्त बढ़ाई  गई  आय  सीमा  को  श्रेणी  की  इंजीनियरंग  सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  संघ  लोक  सेवा
 आयोग  द्वारा ली  जाने  वाली  विभिन्न  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  लिए  जारी  रखने  अथवा  उसे  उपयुक्त  ढंग

 से  संशोधित  किये  जाने  के  प्रश्त  सरकार  द्वारा  वर्ष  1972  से  बढ़ाई  गई  आयु  सीमा  के  प्राप्त  परिणामों
 की  समीक्षा  के  बाद  ही  विचार  किया  जाएगा 1

 इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  मे  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  का  भाग

 7097.  थ्री  राजदेव  fag  :  क्या  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 से  विकास  हुआ है  ;

 क्या  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी
 दोनों  क्षेत्रों  के  भाग  लेने  से  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  का  तेजी

 यदि  तो  1972-
 73  में

 मह

 र

 दु  कितने  मूल्य  का
 उत्पादन

 हुआ

 और

 इसमें दोनों  क्षेत्रों  का पथक  पथक  कितना
 प्रतिशत भाग  है  ;  और

 क्या  यह  भाग  प्रतिशतता  उसी
 अनुपात

 में
 है  जिस  अनुपात में  दोनों  क्षेत्रों का  परिव्यय  है

 ?
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 TCA  ऊर्जा
 इलेक्ट्रोनिक्स

 मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  Tiel)
 ं

 हां  ।

 1972-73
 में  इलैक्ट्रानिक्स उद्योग  के  उत्पादन

 की
 कुल  लागत

 206
 करोड़

 रु०  जिसमें

 से  सरकारी  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  दोनों  का  50-50%  योग  रहा  |

 1961 से  1971  की  अवधि  में  सरकारी क्षेत्र  एवं  व  निजी क्षेत्रों के  कुल

 व्यय  का  अनुपात  45  :  55  था  |

 चौथी  योजना  में  खाद्य  उत्पादन  और  atlantis  उत्पादन  के  सम्बन्ध
 में

 निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 7098.
 श्री  राज  देव  fag  :

 क्या  योजना  संती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या
 हमारे

 योजना  बनाने  वाले  यह  महसूस  करते  हैं  कि
 चौथी  योजना  की  समाप्ति

 के
 समय

 मूल्य  थ  ;

 क्या  योजना  में  खाद्य  उत्पादन  विकास  तथा  औद्योगिक  उत्पादन  विकास  सम्बन्धी  परिकल्पित

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया है  ;  और

 यदि  तो  यदि  कोई  कमी  रह  गई  है  तो  कितनी  और  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att
 :  चौथी  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों

 में

 मूल्यों  में  सामान्य  व

 में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।
 द्धि  परन्तु  बाद

 के  दो
 वर्षों  1972-73  तथा

 1973-74 के  दौरान
 मूत्य  स्तर

 और  1973-74  के  दौरान  खाद्यान्नों का  उत्पादन  1100  लाख  टन  होने  का  अनुमान

 जब  कि  चौथी ये  1  का  लक्ष्य  1290  लाख टन  था  ।  1971-72  और  1972-73 में  बड़े  माने

 पर  सुखा  पड़ने  तथा  विभिन्न  खाद्यान्नों  की  कसलों  के  उच्च  उत्पादन  देने  वाली  किस्मों  के  कार्यक्रमों  की  प्रगति
 विषम  होने  के  कारण  कमी  परन्तु  1973-74 के  उत्पादन  पर  मुख्य  निवेशों जैसे  रासायनिक

 बुरा  पड़ा ।

 कीटनाशक
 सिचाई  के  लिए  बिजली  तथा  वर्षा  की  कमी  तथा  रबी  की  ऋतु  में  धुंध  फैलने के  कारण

 चौथी  योजना  में  औसत  विकास  की  दर  का  लक्ष्य  8  से  10  प्रतिशत रखा  गया  था  ।  परन्तु इसके  विपरीत
 चौथी  योजना  के  पहले चार  वर्षों  के  दौरान  औद्योगिक उत्पादन  की  औसत  वृद्धि  5  प्रतिशत  प्रति  वर्ष

 के  आसपास  रही  ।  पूरे  आंकड़ों  के  अभाव  में  इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  197  3-74  में  औद्योगिक
 उत्पादन

 में  कितनी  वृद्धि  हुई  ।  चौथी  योजना  अवधि  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  जो  कमी  हुई  उसके  कई

 कारण  हो  सकते  हैं  जेसे  फ्प््चे  माल  की  औद्योगिक  विनियोजन में  अपर्याप्त  बिजली की
 परिवहन की  औद्योगिक  समन्वय  तथा  समुचित  प्रबन्ध  की  कमी  ।

 डाक  तार  विभाग  का  सांस्कृतिक  समारोह

 7099.  श्रीं  राजदेव  क्यां  संचार  मंत्री  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  डाक  तार  विभाग  का

 अन्त  में  जयपुर  में  हुआ  था  ;  और
 सांस्कृतिक  समारोह  1974  के

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  और  विभाग  के  विभिन्न  कार्यकलापों  से  उसका  क्या  सम्बन्ध
 है

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  सि  ः  अखिल  भारतीय  डाक  तार
 तिक  समारोह  27  से  29  मार्चे  19
 के  तत्वावधान  में  हुआ था  ।

 74  तक  जयपुर  के  राजस्थान  डाक  तार  क्षत्रीय
 खेल  कुद  नियंत्रण  बोर्डो
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 खेल  कुद  और  सांस्कृतिक  डाक  तार  विभाग  के  कल्याण  कार्यक्रम  के
 महत्वपूर्ण

 हैं  ये  गतिविधियां  डाक  तार  खेल  कुद  नियंत्रण  बोर्ड  के  तत्वावधान  मेंਂ  आधोजित  की  जाती  हैं  ।  इस
 ats  का  मुख्यालय  नई  दिल्‍ली  में  है  और  विभाग  के  वरिष्ठ  अधिकारी  और  कर्मचारी  प्रतिनिधि  इसके  सदस्य

 होते  हैं  ।
 इस  केन्द्रीय  बोड़े

 को  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  घटक  यूनिटें  होती  हैं  जो  डाक  तार  सकिलों  में  ये  कार्यक्रम

 आयोजित  करती हैं  ।  अखिल  भारतीय  डाक  तार  सांस्कृतिक  समारोह  का  आयोजन  हर  साल  विभिन्न  सकिल

 मुख्यालयों  में  किया  जाता  है  जिसमें  न  केवल  डाक  तार  कमंचारी  बल्कि  उनके  परिवार  के  सदस्य  भी  भाग

 लेत ेहैं  ।  इन  गतिविधियों  से  विभाग  के
 कर्मचारियों

 में  सहयोग  और  सद्भावना  उत्पन्न  होती  है  और
 ऐसे

 मनोर॑जनों  से  उनमें  ताजगी  आती  है  जिससे  वे  अपनी  सरकारी  fartrardiat  निभाने  के  योग्य  बनते हैं  ।

 मशीनों  के  किराया-खरीद  के  लिए  नदानल  स्माल  इन्डस्टीज  कारपो  रदान  लिमिटेड  को  प्राप्त  झवेदन-पत्र

 7100.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे  कि  !

 वर्ष  1973  में  नेशनल  स्माल-इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  राज्यवार  कितने

 पत्न  प्राप्त हुए  ;

 ऐसे  राज्यों  में  से  प्रत्येक  को  दी  गई  मशीनों  की  कुल  संख्या  कितनी  हैं  और  उनकी  रुपयों  में

 लागत  कितनी  है

 देहातों  में  प्रकार  के  प्रोत्साहनों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  Zq-Aal  जिंयाउरंहमान  (  )  (@)  एक

 विवरण  संलग्न  |

 अपनी  योजनाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग
 निगम

 लि०  ने  राज्य  सरकारों
 और

 अन्य  अभिकरणों  के  सहयोग  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  गहन  अभियान  चलाया
 ।
 आगे

 1- -4-1974 से
 तंत्र

 टेक्नोक्रेट  पिछड़े  क्षेत्रों  में  एकक  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करने  हेत ुब्याज  की  अन्तरीय  दर  पर

 रंट  आफ  आदि  का  प्रचलन  आरम्भ  किया  है  ।

 विवरण
 क  क  अग

 प्राप्त  आवेदनों  दी  गई  मशीनें

 राज्य  को  संख्या  a

 स०  मलय  लाख  रु०  में

 तमिलन  120  68  36  11

 आान्थ्य  प्रदेश  16  90  25  52

 29  18  69

 कर्नाटक  86  56  26  46

 पॉंडिचेरी  लाा

 महाराष्ट्र  46  38  86  20

 गजरत  25  45  46

 मध्य  प्रदेश  20  14  06

 गोवा  4  15  35

 थ०  बगाल  420  41  18  75
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 Written  Answers  April  17,  1974

 प्राप्त  aTaeat  A  गई  मशीनें

 राज्य  की  सं०

 स०  मूल्य लाख  रु०  में

 5  3.68 बिहार  1,026

 12  4,  66

 416  1.52

 0.25

 त्रिपुरा
 ——

 निकोबार  oe

 मिजोराम

 दिल्ली  209  59  33  66

 61  101  104.  89

 उत्तर  प्रदेश
 26  46  33  60

 जम्मू तथा  काश्मीर  372  12  99

 राजस्थान  22  27  26  36

 हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा  62  35  58  93

 कुल  योग  2923  670  559.  14

 पद्मश्री  का  पुरस्कार  लेने  से  इन्कार  किया  जाना

 7102.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  कया  गृह  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गणतंत्र  दिवस

 लेने  से  इन्कार  कर  था  ह
 पर  पद्मश्री  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  में  से  एक  ने  यह  पुरस्कार

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  .

 गह  WATAA  मं  उप-मंत्री  एफ०  एच०  के शक  (=\
 घोषित  पद्मश्री  पुरस्कार  प्राप्त

 तथा  गत  गणतंत्र  दिवस  पर
 करने  वालों में  से  दो  ने निजी  का

 रणों  से  उन्हें  लेने  से  इंकार  कर  दिया  है
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 लिखित  उत्तर 27  1896  (7a)

 हिप्पीयों के  आवागमन  पर  रोक

 7103.  श्री  के०  सालन्ना

 श्री  गजाघर माझी  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  समाज  कल्याण  परिषद्‌  ने  हिप्पियों  के  आवागमन  जिनसे  हमारे  समाज
 पर  पड़ता  रोक  लगाने  का  सुझाव  दिया है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  Tao  :  तथा  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 तोड़फोड़  करने  और  तोड़फोड़  सम्बन्धी  गतिविधियों  के  कारण  जम्मू  और  wale  में  पकड़  गए

 राजनीतिक  गुप्तचरों  की  संख्या

 7104.  श्री  पी०  गंगादव :
 श्री  aft frat  मोदी  :

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  जम्मू  और  कश्मीर  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तोड़फोड़  करने  और  तोड़फोड़

 सम्बन्धी  गतिविधियों के  कारण  कश्मीर  में  कुल  कितने  राजनीतिक  गुप्तचर  पकड़े  गय  हैं  ;

 क्या  उनसे  कोई  विदेशी  हेंडग्रीनेड  बरामद  हुए थे  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हूँ  ?

 गह  मंत्री  उसा  शंकर  दीक्षित :  से  सरकार  को  जम्मू
 व

 कश्मीर  में  किसी  राजनीतिक

 गुप्तचर  की  गिरफ्तारी  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  किन्तु  जम्मू
 व

 कश्मीर  सरकार  द्वारा  दी  गई
 सुचना

 के
 अनुसार  1972,  1973 तथा  जनवरी  1974  के  दौरान  जम्मू  व  कश्मीर  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में
 पाकिस्तान  के  लिए  जासुसी  करने  के  कारण  96  व्यक्ति  गिरफ्तार किए  गय  थे  ।  इन  जासूसों  से  तीन  रिवाल्वर
 तथा  कुछ  गोलाबारुद  बरामद  किया  गया  था  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  के  लिए  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मण्डल  संघ  का  सुझाव

 7105.  श्री  पी०  गंगादव  :

 सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  अल्पकालिक  उत्पादन  योजना  के  सम्बन्ध  में  27  1974

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1169  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मंडल  संघ  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया

 गया  है  ;  और

 afe  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :  तथा  सरकार  तथा
 भारतीय

 वाणिज्य
 व

 उद्योग  के  बीच  चल  रही  वार्ता  के  अंश  के  रूप  में  कुछ  चुनी  हुई  वस्तुओं  के  वितरण  में

 सुधार  करने  पर  विचार  करने  के  लिए  आयोजित  दिनांक
 22  1974

 को  नई  दिल्‍ली  में  एक  बैंठक  की
 गई  थी  ।  इस  बैठक  में  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  एक  केन  समिति  बनाई  जाए  तथा

 निम्नलिखित  प्रत्येक  वस्त  उदाहरण  के  लिए  टायर  और  साइकिल

 तथा  सुती  वस्त्र  के  लिए  अलग  अलग  विपणन वर्ग  बनाए  जाएं  ।
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 Written.  Answers  Chaitra  27,  1896  (Saka
 दा

 Idle  capacity  in  Public  and  Private  Industry  during  Fourth  Plan

 7106,  Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  extent  of  industrial  capacity  that  remained  idle  in  the  public  and  private

 sectors
 as  the  beginning  and  end  of  the  Fourth  Five  Year  Plan,  separately;  and

 (b)  ‘the  steps  taken  to  utilise  the  said  idle  capacity  and  the  outcome  thereof?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.
 Subramaniam) :  (a)  and  A  statement  showing  the  percentage  utilisation  of  capa-
 city  in  certain  engineering  and  non-engineering  industries  for  the  years  1969  and
 1972  is  attached,  [Placed  in  Library.  See  No,  L.T.  6728/74]  Comparable  sta~
 tistics  have  been  maintained  for  industries  as  a  whole  and  not  separately  for  the

 public  sector  and  private  sector  units.

 Government  are  keen  that  the  existing  industrial  capacity  in  the  country  should
 be  fully  utilised.  In  considering  appropriate  measures  for  this  purpose,  regard
 should,  however,  be  had  to  the  fact  that  under-utilisation  of  capacity  may  arise
 due  to  number  of  factors,  both  internal  and  external  to,  the  undertaking.  In  order
 to  utilise  existing  capacities  fully,  Government  have  also  taken  over,  where  neces-
 sary,  the  management  of  textile  and  engineering  units  in  different  parts  of  the
 country.  Particular  attention  is  being  paid  to  utilisation  of  capacities  in  the

 machinery  industries.  Undertakings  manufacturing  items  of  industrial  machinery
 are  being  permitted  to  diversify  within  their  existing  licenced  capacities  into  new
 items  of  machinery.  A  quick  and  liberal  policy  for  the  import  of  designs  and
 drawings  which  will  facilitate  fuller  utilisation  of  capacity  in  machinery  industries
 is  also  being  implemented.

 To  the  extent  that  formally  recognised  licensed  capacities  fall  short  of  the
 available  installed.  capacity.  Government  have  permitted  subject  to  certain  condi-
 tions,  fuller  utilisation  of  available  installed  capacity  in  respect  of  65  industries,
 through  the  measures  announced  in  January,  1972,  whereby  undertakings  licensed
 on  a  one  or  two  shift  basis  were  allowed  to  utilise  capacity  up  to  three  shifts  and
 other  undertakings  were  permitted  to  utilise  their  capacity  upto  double  the  licensed
 capacity.

 In  regard  to  public  sector  undertakings  in  production,  information  has  recently
 been  compiled  by  the  Bureau  of  Public  Enterprises,  Minis  of  Finance  showing  the
 installed  capacity  and  production  as  on  1969-70  and  1973-74

 (April
 to  December,

 1973).  This  information  is  laid  on  the  table  of  the  House.

 बेरोजगार  कुशाल  एवं  अकुदाल  श्रमिक

 7107.  श्री  जगन्नाथ  tra  जोशी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  योजना  के  arara  में  तथा  उसके  अन्त  में  बेराज़गार  कुशल  तथा

 अकुशल  श्रमिको  को  अलग  अलग  संख्या  क्या  थी  ;

 (@)  fza  तथा  ततीथ  योजनाओं  के  प्रारम्भ  में  उनकी  अलग  अलग  संख्या  क्या  थी  ;  और

 उन्हें  एवं  दोर्घावधि  राहत  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में
 Tey  मंत्री  मोहन

 :
 और  पहली  योजना  के

 ओआरन्भ  में  बेरोजगर  BTeet,  कुशल  अकुशल  श्रमिकों  की  सख्या  उपलब्ध
 नहीं  रोजग।र  चाहनेवालों  की  संख्य  1  के  बारे  में  केवल  से 195:  रोज़गार
 तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  द्वारा  सूचना  एकन्रित  की  जा  रही  रोजगार  aq)  प्रशिक्षण
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 लिखित  उत्तर
 17  19

 महा  निदेशस  के  पास  उपलब्ध  चना  के  अनुसार  1951,  1955,  1960,
 19  73  में

 इंजीनियरों  तथा  apart  श्रमिकों  की  संख्या  इस  प्रका  रथी

 इंजीनिर्यारिंग

 TTT

 ay  के  अन्त  में  तातकोत्तरों  डिप्लोमा  जोड़  अकु
 घारी चाहत

 स्नातक

 ठ

 53  225  1,087  gordo  1,087  डुण्न०

 179  628  सुण्न्‌०  628  उ०्न०
 55

 1,190  उण्न०  1,190  89,724
 60  262

 39,547  50,573  1,05,393
 दिसम्बर  68  1,005  11,026

 55,706  78,909  2,68,889
 73  6,107  23,203

 टिप्पणी  :
 a  अस्थाय॑  के  लिये

 (1)  wyordo  उपलब्ध  नहीं  के -लिए  है  ।

 (2)  1967 से  पहले  इंजीनिर्यारिंग  डिप्लोमा  धारियों  के  बारे  में  सुचना  एकल्रित  नहीं

 की  गई  थी  ;  और

 (3)  अकुशल  श्रमिकों  के  बारे  में  1960  के  बाद  सुचना  एकब्रित  की  गई  है  ।

 रोजगार  कार्यालयो ँके  चालू  रजिस्टरों  में  पंजीकृत  रोज़गार  चाहने  वालों  के
 व्यवसायों

 का  राष्ट्रीय

 वर्गीकरण के  आधार  र्परः  वर्मी कृत  किया  गया  है  ।  व्यवसांयों  का  राष्ट्रीय  वर्गीकरण  के
 अन्तर्गत

 अपनाई  गई

 परिस/ष।  के  अनुसार  जिस
 व्यक्ति  ने

 कोई  खास  प्रशिक्षण
 नहीं  लिया  है  या  किसी  खास  काम  के  लिए  कुशलता

 प्राप्त  नहीं  की  है  उसे  अकुशल  कामगार  पारिभाषित किया  गया  है  औंर  इसमें  भी  विशुद्ध  शारी  रिक  श्रम

 करने  ay  लॉग  जैसे  कुली  आदि  को  अकुशल  श्रमिकਂ  माना  जाता है  ।  परन्तु  रोजगार  और

 प्रशिक्षण  के  सह  निदेशक
 द् स  अपनाए  गए  व्यवसायों  का  राष्ट्रीय  वर्गीकरण  की

 के  अनुसार

 कुशल  श्रमिकों  का  कोई  बग  नही  है  ।  तदनुसार  कुशल  श्रमिकों  के  अस्तर्गत  आंवड़े  देने  सम्भव  नहीं  |

 क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं में  जहां तक  सम्भव हो  सका  है  के  उद्देश्यों  पर  आधिक  विकास

 के  अन्य  लक्ष्य  के  अनुरूप  के  अवसरों  को  बढ़ाने  तथा  श्रम  सघन  तवःनीको की  पर  बल

 feat  गया  जब  कभी  कतिपय  क्ष ेतो  या
 विशेष  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  खास  समस्याएं  उत्पन्न  हुई  है

 तो  सरकार ने  सुधारात्मक  उपाय  agate  हैँ  ।  चौथी  योजना  में  रोजंग।ए  के  ara  वाले  विभिन्न

 विकास  क्षेत्रों  के  योजना  कार्यक्रमों  जिनमें  अधिकांश  लोगों  को  रोज़गा र  मिलेगा  के  अलावा

 कुशल  तथा
 अकुशल

 श्रमिकों  सहित  अशिक्षित  शिक्षित  श्रमिकों
 के  लिए  कतिपय

 विशेष  उपाय
 अपनाये

 शिक्षित  के  लिए  ये  (1)  1971-72
 में

 आरम्भ

 किया  गया  कार्यक्रम  ;
 (2)

 राज्यों  तथा  संघशासित  क्षेत्नों  के  1972-73  में  आरम्भ  किया

 गया  विशेष  रोज़गार  कार्यक्रम ;  और  (3)  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए
 1973-74

 में  आरम्भ
 feat  गया  पांच  लाखे  रोज़गार  कार्यक्रम  ।
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 विभिन्न  योजनाओं  तथा  विशेष  रोज़गार  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  रोजगार  चाहने

 वाले  इंजोनियरिंग  के  डिप्रीवालों  की  स्थिति  में  काफी  gave  हुआ  योजना  आयोग
 के  कहतें  पर

 रोज़गार
 और

 प्रशिक्षण  के  महानिदेशक  ने  1973
 में

 त्वरित  aaa  किया

 इससे  अन्य  बातों  के  अलावा  यह  भी  पता  चलता  &  कि  रोज़गार  कार्यालयों  के  रोज़गार  रजिस्टर  पर

 31-12-1972  को  22808  इंजीनियरिंग  fedrarhiat F में  से  समस्त  क्षेत्र में  लगभग  5000  लोग

 ऐसे  थे  जो  रोज़गार  की  तलाश  में  आशा है  कि  विभिन्न  कार्यक्रमों  जिन्हें  1973-74 के  उत्त  राधे
 में

 काफी  गति  मिली  के  कार्यान्वयन  से  इस  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में यह  बतलाना

 उचित  होंगा  कि  इंजोनिय रिंग  में  डिग्री  प्राप्त  रोज़गार  खोजनेवालों  की  में  दिसम्बर  1971  से

 दिसम्बर  1972
 के

 बीच  19.73  प्रतिशत
 की  वृद्धि  दुष्टिगोच र  हुई  किन्तु  दिसम्बर  1972

 से
 दिसम्बर

 1973  की
 अवधि  में  उनकी  संख्या  में  केवल  1.  73 प्रतिशत  वृद्धि हुई  है  ।  इसकी  तुलना  में  दिसम्बर 1971

 से  दिसम्बर  1972  तक  सभी  श्रणियों  के  रोजगारों  तलाश  करने  वालों  की  संख्या  में  35.  20  प्रतिशत

 हुई  जो  1972  से  दिसम्बर  1973  को  अवधि  में  घट  कर  19.19  प्रतिश  ही

 जहां  तक  इंजोनिधरों
 में

 facarar  प्रप्त  और  डाक्टर  का  प्रश्न  नाम  कराने  वालों  की  संख्या

 संख्या  में  वृद्धि  की  दर  का  संक्षिप्त  विवरण  निम्न  प्रकार
 ee

 इंजीनियरी  में

 क्रम  अवधि  डिप्लोमा  डाक्टर

 संख्या  प्राप्त

 1  1  971.0  के  अंत  से  दिसम्बर  1972  के  अंत  तक  10.69  32.98

 2  दिसम्बर  1972  से  दिसम्बर  1973  तक  6.98  16.21

 यह  ata
 रखा  जए  कि  जैसा  ऊपर  बताया  गया है  1973  के  आंकडे  अनन्तिम  हैं  |

 डॉक्टरों  का  मामला  बेरोजगारी  का  न  हो  कर  गलत  वितरण  का  है  ऐसा  अनुमान
 है  कि  गांवों  में

 देश  की  so  प्रतिशत  जनता  रहती  है  केवल  21.  प्रतिशत  काम  कर  रहे  हैं  जब  कि  शहरों  में

 30  सितम्बर  1972  तक  देश  में आबादी  20  प्रतिशत  है  और  डाक्टर  78.8  प्रतिशत  है  ।

 5195  wafer  स्वास्थ्य  केन्द्र  थे  जिनमें  से  2010 में  केवल  एक-एक  डाक्टर  था  और  143 में  तो

 एक  डाक्टर  भी
 नहीं था  ।  इससे  यह  स्पष्ट  हो  जाता हैं  कि

 प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों

 में  डाक्टरों  के  2296

 स्थान  रिक्त  पड़ थे

 पांचवीं  योजना  का  एक  प्रमुख  उद्देश  पूर्नावतरण  तक  विकास  भी  है  ।  इस  उद्देश्य  को  प्रा  करने

 से  संबंधित  आर्थिक  नीधि  क्ष  प्रमुख  साधन है  अतिरिक्त  रोज़गार  अवसरों  का  सर्जन  करना

 तेदनुशार न  केवल  अधिक  में  ही  रोजगार  उपलब्ध  कश्ने  पर  बल  दिया  गया है  बल्कि  विभिन्न  क्षेत्रों
 में  रोजगार  अवसर  जित  करने के  प्रयासों  पर  भी बल  दिया  गया  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  लोगों  को  विविध  योजना  ज
 से

 बड़े  मध्यम  और  लघू  भूमि  बड़ी  वरमियानी  और  छोटी  कृषि  सेवा

 कमान  क्षेत्र  स्वास्य्य  तथा  परिवार  आदि  के  कार्यान्वयन  के
 स्वरूप  पर्याप्त  रोजगार  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  इंजीनियर  तथ  डाक्टरों  और  दूसरे  लोगों  को  क्षेत्र  के  बैंकों  से
 वित्तोय  सहायता  प्रदान  क  राके  बड़े  पैमाने  पर  अवसर  सर्जित  करने  को

 भी
 प्रस्ताव  हैं  ।

 जहाँ  तक  इंजीनियरों  का  प्रश्न  पांचवीं  योजना  में  परिकल्पित  की  गई  5.  5  प्रतिशत  वाधिक  की
 विकास  दर  के  आधार  पर  85,000  और  की  जरूरत  पांचवीं  योजना  अवधि
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 में  dare  होनेवाले  इंजीनियरों  और  पहले  a  बेकार  इंजीनियरों  की  संख्या  को  देखते  हुए  पांचवी
 योजना  अवघि  में  इंजीनियरों  में  बरोजगारी  को  समस्या  ars  गंभी र  नहीं  होगी  |  जहां  तक  Stace  का

 प्रत  है  जसा  उपर  बताया  जा  चूका  उनमें  समस्या  बेरोजगारी  की  नहीं  बल्कि  गलत

 वितरण  की  है  ।  डॉक्टरों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  चिस्तास्पंद  नहीं  है  ।

 Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribes  Class  I  Officers  Selected  by  U.P.S.C.

 7108.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Class  I  officers  selected  by  the  U.P.S.C.  during  the  last
 three  years;  and

 (b)  the  number  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  out  of  them,  year-
 wise?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  and  (b)  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  available.

 Selection  to  Posts  of  Wireless  Operators  in  Delhi  Police

 7109.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  a  selection  was  made  in  December,  1973  for  the  posts  of  the
 wireless  operators  in  Delhi  Police;

 (b)  the  number  of  candidates  that  appeared  for  the  said  posts  and  the  num-
 ber  of  persons  selected;  and

 (c)  the  number  of  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 among  the  selected  persons  and  the  percentage  of  posts  rereserved  for  them  as  also
 the  reasons  for  not  filling  all  the  reserved  posts?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):
 (a)  to  (ce).  A  preliminary  selection  test  (dictation  and  reading)  for  training  of  cons
 tables  to  work  as  Asst.  Wireless  Operators  (Head  constables)  was  held  during  the.
 months  of  September,  November  and  December,  1973.  Out  of  604  constables,
 who  voluntarily  took  the  test,  327  (including  33  belonging  to  Scheduled  Castes/
 Tribes)  qualified.  Their  names  have  been  kept  on  the  waiting  list  for  training.
 Since  no  one  has  been  appointed  to  any  post,  the  question  of  reservation  does
 not  arise  at  this  stage.

 परमाणु  खनिज  feadia,  बिहार  सें  लापता  aaifan

 7110.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :
 परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  परमाणु  खनिज  ज्योलाजीकल  बिहार  से  सम्बद्ध  एक  परमाण
 बैज्ञानिक  1973  से  लापता  है  ;  और

 ~
 क्या  सरकार  नें  इस  मामले  मे  कोई  जांच  कराई है  और  यदि  तो  जाँच  का  क्या

 परिणाम  निकला  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :

 नी  परमाणु  खनिज  प्रभाग  के  वैज्ञानिक  अधिकारी  श्री  स्वप्त  कुमार  सरकार  जो
 बिहार

 में  टाटा  नगर  के  समीप  तुरमंडी  भूवज्ञानिक  समन्वेषण  कम्प  में  तैनात  य६  सुचित  रके  कि  उन्हें

 कुछ  कठिना इयोँ  के  कारण  तुरन्त  अपने  घर  जाना  24  1973  का  आकस्मिक  अवकाश
 लेकर  चले  गए  थे  ।  war  बाद  वे  लौटकर  ड्यूटी  पर  नहीं  आये  ।
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 यह  सुचना  मिलने  पर  कि  श्री  सरकार  कुमारधूबी  feta  aa  घर  ae  नहीं  पहुंचे  इस  बारे

 में  पुलिस  अधिका रियों  को  सुचित  कर  दिया  गया  था  तथा  पुलिस इस  मामले  की  aha  कर  रही  है  ।

 औद्योगिक  विकास

 7111.  श्री  त्तरन्द्र  कुमार  ate:  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  मंत्रालय  इस  बात  की  जांच  कर  रहा  है  कि  कया  पांचवीं  योजना  के  औद्योगिक  विकास

 सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  व्ष  1974  के  दौरान  आरम्भ  विधा  जा  सकता  है  द

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कष  और

 बैं  1974-75  में  योजना  को  आरम्भ  किये  जाने  से  औद्योगिक  विकास  को  विततनी  हानि

 होगी  और  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्य  वाही  की  जा  रही  है  कि  कम  से  कम  वर्ष  1975

 कें  आरम्भ  में  योजना  आरम्भ  we  दी  जाये  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  ato  :  और  पाँचवीं

 योजना  प्रलेख  प्ररूप  में  सम्मिलित  इस  मंत्रालय  कीਂ  प्लान  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  प्रश्म्भ  किया

 जा  चुका  है  ।  संसद  में  1974-75  के  प्लान  बजठ  की  आवश्यकताएं  प्रस्तुत  कर  गई  है  अप्रैल

 से  मई  1974  तक  के  व्यय  की  स्वीकृती  भी  दे  दीਂ  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 दिल्‍ली  में  टलीफोनों  का  स्थानान्तरण

 7112.  श्री  नरेदर  कुमार  सांघी  :  क्या  संचार मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973  में  दिल्‍ली  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  टेलीफोन  स्थानांतरित  करने  के  लिए

 कितने  आवेदनपत्र  प्रतप्त

 आवदन-पत्र  प्राप्त  होने  की  तिथि  से  विभागकों  टेलीफोन  स्थानान्तरित  कने में  औसतन

 कितनों  समय  और

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  ए  से  मामले  आए  है  कि  उक्त  स्थानान्तरण  करने  में  असाधरण  विलम्ब

 होता है
 और  उक्त  काय  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं ?

 संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (sito  शेर  fag)  :  9352  ।

 दृष्टि  से  व्यवह्वायं  होनेप  र  टेलीफनों  की  शिफि्टंग  में  औसतन  करीब  एक  सप्ताह  का

 समय  है  ॥

 जी  हों  ,  एक्सचेंज  क्षमता  या  जमींदाज  केबल  पेयर  उपलब्ध  न  होने  की  वजह  से  टेलिफोन  की

 शिफ्टिंग के
 करीब  980  मामले  अनिर्णीत  पड  हैं  ।  अतिरिक्त  उपस्कर  की  व्यवस्था  क़  के  या  इलाके  को

 सरे  एक्सचेंज  के  aaa  मे ंशमिल  कर  के  अतिरिकत  क्षमता  की  व्यवस्था .  करने  के  प्रयत्त  किए  जा

 रहे  हैं  जिन  इलाकों  में  तकनिकी  दृष्टि  से  टलीफोनों  की  व्यवस्था  संभव  नहीं  होता  वहां  केबूल
 लाइनों  को  स्थिति  का  समम-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  और  केबुल  सुलभ हो  जाने  १र  वहां
 अतिरिक्त  जमींदाज  फ्रेबलों चक  की  व्यवस्था  करने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए

 7113.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  योजना  मंत्री  fies  और  पहाड़ी  क्षेत्रों के  लिए  सल  बनाने
 के  बारे  में  25  1973  क़े  अता

 रांकित
 प्रश्न  संख्या  570  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  सेल  द्व।राਂ  अब  तक  किये  गये  कार्य का  सारांश  क्या

 क्या  सेलਂ  को  विभिन्न  गतिविधियों  कें  मामले  में  संस८ः  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  कें  प्रतिनिधियों  से  विचार

 विमश  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना में  इंस  सेल  द्वारा  आरम्भ  तकी  जाने  प्रस्तावित  योजनाओं

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  यद्यपि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  त्वरित

 विकास  के  लिए  संचालनात्मकं  योजन  तयार  बनो  सबंधित  राज्यों  उत्तरदायित्वਂ

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  सैलों  का  उत्तरदायित्व  राज्यों  को  इन  योजनाओं  को
 z

 करने  तथा

 उनकीਂ  जांच  में  ठीक  प्रकार  से  रुहायता  प्रदान  क  रने  का  है  ।

 योजना  आयोग  के  अनुरोध पर  उत्तर  प्रदेश  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारों ने  अपने
 पहाड़ी  जिलों  के  लिए  उप-यौजनाएं  तया  र  कर  ली  है  तमिल  नाडू  सरकार  को  पहले  ही  नीलगीरी  जिले  के

 लिए  उप-योजना  dare  करने  ware  दी  गई  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए
 योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  एक  निदेश  समिति ai  गठन  fart  गया है  जिसने  विभिन्न
 अभियान  दलों  कारी  दलों  का  गठन  किया  है  तथा  बहुत  से  क्षे  fa  सर्वेक्षण  आरम्भ  किए  हैं  ।  पश्चिमी
 घाटों  के  क्षेत्र  का  पता  लगाने  के  प्रश्न  तथा  भविष्य  की  का्यवाहीਂ  की  पर  चिर  क  रने  के  लिए
 घित  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  सर्भिति  ल  गठन  किया

 गया  हैं
 ।

 राज्य  सरकारो  को  जो  संचालनात्मक  योजनाएं  तैयार  करने  के  उत्तरदायी  योजना
 को  तैयार  करते  समय  जन-प्रतिनिधियों  से  परामश  करने  की  सला६  दी  गई  है  ।  सैल  को  य

 ट
 भी  सलाहਂ

 दी  गई  है  कि  जब  कभी  भी  आवश्यक  जन-प्रतिनिधियों  से  ly AT  करें  ।

 पिछड़े  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  समस्याओं  के  संबंध  में  सामान्य  नीति  तथा  दृष्टिकोण  पांचवी
 पंच्चर्षीय  योजना  जो  सभा  पटल  पश्  पहले  ही  रखा  जा  चुका  के  अध्याय  14  में  बताया  गया  है
 कि  पहाड़ी  क्षेत्रों का  राज्य  सरक  रों  को  अपने  पहाड़ो  क्षेत्रों  के  त्व  रित  विकास  के  लिए  तथा  राज्य  स  रकारों
 से  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  के  लिए  सिद्धांत  तथा  तकनीकी  सहायता  प्रदान  कश्ना  नारी  wear  |

 हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  में  Maye  कारखाने

 7114.  श्री  नारायण  चन्द  परादार  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  के  उन  स्थानों  के  नाम  क्या

 हू  जहां  पर  सीमेंट
 का

 रखानों  की  स्थापना  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  और

 प्रत्येक  मामले  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  बी०  और  )  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  दखिए  संख्या  एल०  टी०  6729/  74]
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 हिमाचल  प्रदेश  में  घायरलेस  टेलिग्राफ  सकट

 7115.  श्री  नारायण  चन्द  WITT:  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  वर्ष  1974-75  में  हिमाचल  प्रदेश  में  कुछ  स्थानों पर
 वायरलेस  टेलीप्राफ  सर्किट

 लगाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  उक्त  ate  लगाने  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  और

 उक्त  सकिट  कब  तक  लगाये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (sto  शेर  fag) :  (a)  हां

 ।
 हिमाचल  प्रदेश  में  वहाँ

 की
 राज्य

 सरकार  द्वारा  किराए  और  गारंटी  की  रंजर ८६  करने  पर  वायरलेस  टेलीग्राफ  स्टेशन  स्थापित  करने  का

 श्रस्ताव है  ।

 (a)  इसके  लिए  विचाराधीन  स्थानों  के  नाम  इस  प्रकार

 शा

 कला

 anet t ॥

 Qo ree (7)
 इस  काम  का  र  होना  उपस्कर  के  उपलब्ध  होंने  और  राज्य  सरकार  दारा  इमारतें  तयार

 कराने  पर  हज नि्मर  करेगा |  भारत  इक्ट्रोनिवस  से
 उपस्कर

 मंगाना  पड़ेगा  जिसके  लिए  परियोजना के
 मीने  मंजूर  हो  जाने  के  बाद  आडर  दे  दिए  जाएंगे  ।  इस  काम  की  ये  दो  qe  पुरी  होने  की  अनुमानित  तारीखें

 मालूम  होने  के  बाद  ही  लक्ष्य  पुरा  करने  की  तारीख  निश्चित  की  जाती  सकती  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  एस०  ए०  एक्स०  टेलीफोन  केन्द्रों  के  लिए  स्वीकृति

 7116.  थी  नारायण  चन्द  परादार  कया  संचार  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में वर्ष
 1973-74

 के  दौरान  कितने  एस०  To  एक्स०  टेलीफोन  ae  खोलने

 की  स्वीकृति  दी  गई  थी  तथा  उनके  नाम  कया  हैं  और  उनको  स्वी  कृति  कब  दी  गई

 क्या  ऐसे  कुछ  और  भी  टेलीफोन  केन्द्र  हैं  जिनकी  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थापना  का  प्रश्न  विभाग

 बचाराधीन  है

 यदि  तो ऐसे  टेलीफोन  केन्द्रों  के नाम  कया हें  तथा  इनकी  स्वीकृति  कब  तक  दे  दी  जाएगी
 ?

 संचार
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (Sto  शेर  fag):  वर्ष  1973-74  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश
 में  नीचे  लिखे  तीन  छोटे  आटोमेटिक  एक्सचेंजों  को  मंजूरी  दी  गई  थी  ॥

 एक्सचज  का  नाम  मंजरी  की  तारीख

 (1)  भवरना  8-35-73

 (2)  सावरा  19-2-74

 (3)  चितपूर्णों
 27-3-74

 (77)  ata
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 हिमाचल  प्रदेश  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  छोट  आटोमटिक  एक्सचेंज  खोलने  और

 उनका  विस्तार  करने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  और  यदि  य  प्रस्ताव  आधिक  दृष्टि  से  लाभकर

 पाए  गए  तो  अगले  कुछ  वर्षो  में  उत्तरोत्तर  इन्हें  मंजूर  किए  जाने  की  संभावना  है  |

 1.  कियारो

 2.  टिककर

 3  चौतरा

 4  गोहार

 5  मटियाना

 6  बरोतीवाला

 7  बरोद

 इन्दोरा

 जेवरों

 10  चोपाल

 11  ड्लेहर

 12  सबला  कियार

 13  देहा

 14

 15  गौरा

 16  METS

 17  कुमारसेन

 संडी  और  घर्मदाला  में  टेलीफोन  केन्द्रों  को  स्वचालित  बनाना

 7117.  श्री  लारायण  चन्द  परदार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  मंडी  और  धर्मशाला  में  टेलीफोन  केन्द्रों  को  रवचालित  बनाने  का  कोई  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इनको  स्वचालित  करने  का  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  fag)  ।  aft

 मंडी  में  वर्ष  1974-75  में  एक  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कार्यक्रम

 मगर  एक  उच्यक्‍्ते भ्  इमारत  न  मिलने  के  कारण  इसकी  स्थ।पना  में  विलंब  होने  की  संभावना  है  ।  धमं  शाला
 में सन  1976  में  एक  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  |

 Capital  investment  in  industrial  units  of  Backward  Areas

 7118.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  industrial  units  set  up  in  the  backw  ard ALM  areas  of  various
 States  during  the  last  two  years  for  their  industrial  development;  and

 (b)  the  capital  investment  and  outlines  of  each  of  those  units?
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 The  Deputy  Minister  in  the  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur

 [Placed  in  Library. Rahman  Ansari):  (a)  and  (b).  Two-  statements  are  attached.
 See  L.T.  No.  6730/74.]

 Machinery  imported  by  NSIC  from  Japan

 7119.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  value  of  machinery  imported  by  the  National  Small  Industries  Corpo-
 ration  from  Japan  and  other  countries  during  the  last  three  years;  and

 (b)  the  number  of  machineries  given  to  various  industries  and  of  those  which

 are  lying  idle  and  the  total  value  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  thd  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari)  :  (a)

 Rs.
 in  Jakhs)

 Year  From  Other  Total
 countries Japan

 1971-72  60.12  619.43  779  55.0

 1972-73  40  679.11  769 . 51

 1973-74  55.18  287 :  16  342  34

 (Upto  Feb.  74)  ey  ee  ee

 ToTAL  1685.40  1891.40
 205.0

 (b)  The  number
 of

 machines  supplied  in  various  industries  are  as  under:

 1.  Engg.  (Mech)  Elec.  &  Metal  Surgical  6755

 463 2.  Chemical
 3.  Plastic  Rubber  &  Leathe  +  paged  933

 4,  Printing  Stationery  &  Paper  Products  1318

 5.  Textiles  Wearing  Apparels  457
 6.  Food  Products  .  328

 7.  Timber  based.  1192
 8.  Others  1248

 eee

 TOTAL  12694
 ह  ध

 Out  of  the  total  number  of  machines  supplied,  111  machines  valued  at  Rs
 37.32  lakhs  are  lying  idle.

 Closure  of  industries  for  want  of  Raw  Materia
 7120.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 Industrial  Develop.

 (a)  the  number  of  छ  ig  and  small  industrial
 tioning  for  want  of  raw  materials  during  last  th

 (licensed)  units  that  stopped  func.~
 ree  years;  and
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 नगण  a  जि  के  क

 to

 he
 steps  taken  by  Government  to  ensure  timely  delivery  of  raw

 aaa

 ह  The  Minister  of  Industrial  Development  and  Sclence  and  Technology  (Shri  C
 ama  niam)  (a)  and  (b)  As  the  closure  of  industrial  units  could  be  due  1

 seve  factors  it  is  difficult  to  identify  precisely  the  units  that  have  been  010  a
 do  due  to  raw-matenal  shortage  alone  However,  Government  have  been  en

 ४ ouring  to  improve  the  supplies  of  raw  materials  to  industries  by  adopting  me:
 ike  import  of  scarce  raw  materials  wherever  required  and  justified  anc

 ing  advance  action  for  import  of  raw  materials  on  long  term  basis  etc

 Industial  Production

 121.  Dr.  Laxmimarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 me  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 }  the  percentage  of  increase  in  the  national  industrial  production  estimated
 achieved  during  1973-74;  and

 (b)  the  percentage  of  increase  estimated  and  actually  achieved  during  1972-73

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  B

 Rana):  (a)  and  (b)  The  official  index  of  industrial  production  (base  1960-

 ded
 a  growth  rate  of  5.3  per  cent  during  the  financial  year  1972-73  o

 १:  the  latest  available  data  for  the  first  seven  months  of  the  year  197

 =

 October)
 indicated  a  marginal  decline  of  0.9  per  cent  as  against  a  grow

 of  7.2  per  cent  recorded  during  the  corresponding  seven  months  of  the  pre
 year,  1972-73.

 जम्म  तथा  कदमौर  में  कागज  तथा  लगदी  परियोजना

 22.  श्री  aur  अहमद  आगा :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कग

 प

 द र प |  क्या  सरकार का  विचार  जम्म  तथा  काश्मीर में  केन्द्रीय  क्षेत्र
 वे

 ट  बि ene
 गज  तथा  लुगदी

 को  एक  रयोजना  स्थ।पित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  एम
 फिलहाल  इस  प्रकार

 का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 sma  ही  नड़ीं  उठता  ॥

 चण्ड  माइफ्रो-वेवਂ  व्यवस्था

 3.  थी  जी०  Ao  कृष्णन :  क्या  संचार  मंत्री  बताने  की  कृपा
 गे

 a  क्या  सरकार  का  अधिक
 विश्वासनीय  ट्रंक  टेलीफोन  सेवा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  पांचवीं

 क  अन्त गंत  ‘ATS  बड़  ae aT  व्यवस्था  सम्बन्धी  कोई  प्रस्तावित  कार्यक्रम है  ;  और

 यदिं  तो  पांचवीं
 a

 ना  के  दौरान  ब्रौड  बेड  माईक्रोवेव व्यवस्थ  द्वारा  कितने
 fret

 थ
 शामिल  किया  जाएगा ?

 संचार  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 शेर
 :

 और
 (  वीं  पंचवर्षीय  ह

 में  रेडियो  रिले  और  कोएक्सिएल
 केवल  arent  का  उपयोग  कर  ट्रंक  टेलीफोन  का  एक  जाल  तयार  करने

 tfama  का  प्रस्ताव हैं  भ
 का

 दी
 कलकत्ता,बम्बई  और  मद्रास ऋ
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 के  सहानगरों  के  बीच  चौड़ो  पट्टों  को  मा  ईक्रॉबेव  प्रणालियों  के  जरिए  आपस  में  संचार  सम्पक  स्थापित  करने

 की  योजना  है  ।  जब  इस  प्राजक्ट  का  काम  पुरा  हो  जाएगा  तो

 बम्बई  और  बम्बई-मद्रास  और  साग में  आने  वाले  महत्वपूर्ण  शहरों  के  बीच  परस्पर  संचार  सम्बन्ध

 स्थापित  हो  जाएगा  ।  दुसरे  राज्यों  की  विभिन्न  राजधानियों  और  महत्वपुर्ण  शहरों  के  बीच  परस्पर  संचार

 सम्पक  के  लिए  अतिरिक्त  प्रणालिया  स्थापित  करने  की  भी  योजना  है  ।  योजना  के  अन्त

 और  संकरी  दोनों  प्रकार  की  रेडियो  रिले  प्रणलियों  को  संभावित  माग  लम्बाई  20,000  रूट

 किलोमीटर  हो  ।

 योजना  आयोग  के  यरिष्ठ  अधिकारोयों  दारा  समय  से  पे  सेवा  निवत्ति  की  मांग

 7125.  श्री  प्रबोध  चख  :  क्या  योजना  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  योजना  आयोग  के  कुछ  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  समय  से  ga  सेवा-निवृत्ति  की  मांग  की

 यदि  कितने  अधिकारियों ने  तथा  उनके  पदनाम  क्या  और

 इसके  क्या  कारण हूँ
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  )  से  (7)  योजना  आयोग के
 केवल

 एक
 वरिष्ठ  अधिकारी  डा०  के०  एस०  सलाहकार  ने से  q  (i Cid  अ  कारणों  से  समय  से  qa  सेवा  निवृत्त

 होने  की  मांग  की

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के  syareq-fagrng  के  विरुद्ध  जांच

 7126.  श्री  aq  दण्डवत :  क्या  औद्योगिक  विकास्र  संतरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  लोक  सभा  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  63  वें  प्रतिवेदन  के  बावजूद

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०  के  प्रबन्ध-निदेशक  द्वारा  की  गई  कथित  वित्तीय  और  प्रशासनिक

 अनियमितताओं  की  जांच  करने  के  लिए  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  ने  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम
 लि०  के  अध्यक्ष  श्री  के०  बी०  राव  की  अध्यक्षता  में  एक  नई  समिति  गठित  की  है  और

 यदि  तो  दुबारा  जांच  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 भौ्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  LNRIOTA )  (a)  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सौराष्ट्र  में  कारखानों  की  स्थापना

 7127.  शी  घेकारिया

 श्री  अरविन्द  एम०  पटेल

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत
 तीन

 वर्षों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र ि  में  कितने  नए  कारखाने  स्थापित
 fara  गए  ;!

 (a)  गेर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  faar-t  तने  का  रखने  स्थापित  किए  TY ;  ;  और

 (%)  क्या  इस  क्षेत्र में  USA BY की  अल्प  संख्या  के  ध्यान  में  रखते
 हुए  सरकार  वहां  नए  क  रखाने स्थावित  करने  के

 लिए  विशेष  प्रोत्साहन  देगी ?
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 आद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 frarstgata  :  से  सुचना

 इकठ्ठी  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 स्टिल  ों
 गुजरात  में  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बेरोजगार  इन्जानय  रा  से  झावदन-पत्र

 7128.  श्री  वेकारिया

 श्री  अरविन्द एम०  पटल

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1973-74  के  दौशन  गजरात  राज्य  लघु  उद्योग  आरम्भ  करने  gg  कुल  कितने

 बेरोजगार  इंजीनियरों  ने  आवेदनपत्र  दिया  है

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामलों  को  निपटाया  गया  है

 कितने  आवेदनपतों  पर  अभी  निर्णय  लिया  जाना  शेष  है  ;  और

 इसके  क्या  कारण

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  faarstenta  :  लघु  क्षेत्र  में  एकक

 स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंन्सों  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गजरात  में  टेलीफोन  कन्द

 7129.  श्री  बेकारिया

 थ्री  अरविन्द एम०  पटेल

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  परिमण्डल  में  जिलों  सहित  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  वष॑  1973  के  दौरान

 टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  दी  गई  है

 इनमें  से  ऐसे  स्थानो ंके  नाम  क्या  है
 जहां  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  ह  ;  ate

 शेष  स्थानों  में  टेलीफोन  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ato
 शेर  :  गुजरात  afret 3 के  जिन स्थानों  पर  कैलेंडर

 वर्ष  1973 के  दौरान  टेलीफोन  को  मंजूरी  दी  गई  उनके  नामों को  एक  सूची  के
 नामों  के  विवरण  में  संलग्न  यह  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 (1)  काकोशी

 (2)  नेबपुर

 (3)°  सुपेडी

 (4)  वीजापदी

 शेष  स्थानों  में  अधिकतर  टेलौफो  न  एक्सचेंजों  के  वर्ष  1974-75  में
 स्थापित  हो

 जाने  की

 संभावना  है  और  बकी  एक्सचेंजों  के  बाद  के  वर्षों  में  स्थापित  होने  की  सं  भावना  है  ।  यह  एक्सचेंज  उपस्कर

 के  उपलब्ध  होने  पर  निभंर  करता
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 विवरण

 एक्सचेंज  का  नाम  जिले  का  नाम

 Wear

 मेहसाना

 मेदा  मेहसाना

 साबर  कंठा

 Brtaiet  साबर  कंठा

 घान  बनास  कंठा

 ककोशी  मेहसाना

 बड़ौदा

 खरगाम  बुलसर

 नंबोपट  भड़ोच

 10  राजकोठद

 11  TrAaT  राजकोट

 12  राज
 कोट

 get
 13  उतवाद

 14  भाडला  राज  कोठ

 15  बालवा  जूना  गढ़

 16  गढ़सोसा  कच्छ

 17  भटिया  जामनगर

 18  लाइजा  कच्छ

 19  जामनगर
 वेराड

 20  234.0  जूनागढ़

 21  अमरेली

 22

 मोटा

 ate
 अमरेलीਂ

 23  भावनगर

 24  पानशोना
 ~

 सुरेंद्रनगर

 25  भावनगर

 26
 मेहसाना

 27  a  a-aaearat  मेहसाना
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 17  1974  लिखित  उत्तर

 गाजियाबाद  दूर  संचार  प्रशिक्षण  सकल

 7130.  श्री  वेकारिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  गाजियाबाद  में  एक  दूर  संचा  र  प्रशिक्षण स्कूल  खोलने का  है  ,  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  fe)  :  (®) )  हां ।

 Fo  एन०  डी०  पी०  की  सहायता  से  गाजियाबाद  में  एक
 _

 उन्चस्परीय  प्रशिक्षण

 केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  यू  ०  एन०  डी०  पी०  के  आधिक  अंशदान  से  विदेशी  विशेषज्ञों  के  वेतन  और

 आयात  किए  जाने  वाले  उपस्कर  का  व्यय  वहन  किया  जाएगा  और  भारत
 सरकार

 के  अंशदान  से  इस

 प्रोजेक्ट  के  लिए  अन्य  स्वदेशी  जमीन  और
 इमा

 रत  का  खर्च  उठाया  जाएगा  ।  Jo

 एन०  डी०  पी०  के  अंशदान  की  रकम  11  लाख  24
 हजार

 अमेरीकी  डालर  होगी  और  भारत  सरकार

 अंशदान  की  रकम  1  करोड़  28  लाख  80  हजार  रुपये  होगी  ।

 कुच-बिहार  पश्चिम  बंगाल  में  रडियों
 cara

 7131.  श्री  बी०  के०  दास  चौधरी :  क्या  सुचना  और
 प्रसारण  मंत्री

 25  1973  के

 प्रश्न
 संख्या

 8089  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बतानें  की  द्  करेंगे  कि  कूच-बिहार में  रेडियो  स्टेशन

 स्थापित  करने  में  कहां  तक  प्रगति  हुई  है
 ?

 सुचता  और  प्रसारण  में  उप॑  मंत्री  धर्मवीर
 fag) :  तकनीकी  दृष्टिकोणों  से  यह  पता

 लगा  है  कि  कूच-बिहार में  एक  अलग  रेडियो  स्ट शन  स्थापित  करनें  की
 सिलीगुड़ी  ट्रांसरि  पटर  की

 शक्ति  में  वृद्धि  करना  बेहतर  होगा  |  इससे  न  केवल  कूच-बिहार  ava  उत्तर  बंगाल  के अन्य  भागों में  भी
 प्रसारणव्याप्ति  में  सुध

 र  होगा  इस  आशय  का  एक  प्रस्ताव  है  ।

 स्वचलित  टेलीफोन  क्कन्द्र  की  स्थापना  का  सापदण्ड

 7132.  श्री  डी०  पी०  कयों  संचार  मंत्री  यह  बताने की  Har  करेंगे  कि  स्वचालित  टेलीफोन

 hex  की  स्थापना  के  लिए  कया  मापदण्ड  अपनाया  गया

 ह

 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Mo  शेर  सिंह) : .(  )  योजना  आर्थिक  दृष्टिसि  लाभक र  होनी  चाहिये  |

 (2)  देहाती  इलाकों
 में

 आमतौर  पर  25  या  50  1) ay ary  की  क्षमता  के  नय  आटोमेटिक  एक्सचेंज
 खोले  जाते  हैँ  ।

 (3)  इसके  अतिरिकत  महत्वपूर्ण  जिला  मुख्यालयों  और  राष्ट्रय  जाल  में  शामिल  किये  गये

 स्थानों  में  मंझ्ोली  साइज  के  आटोमेटिक  एक्सचेंज  लगाने  की  योजनाएं  बनाई  जाती है  ।

 (4)  1000  लाइनों  के  या  इससे  अधिक  क्षमता  वाले  एक्सचेंजों  को  जगह
 ae  स्थ।पिंद  क  रने  की  भी  योजनाएं  बनाई  जाती  है  ।

 (5)  जिन  शहरों में  पहले  से  ही  आटोमेटिक
 एक्सचेंज  होते  हँ  वहां  जब  अतिरिकत

 एक्सचेंज  लगाने
 की  जरुरत  पड़ती  हैं  तो

 उन  जगहों  पर  भी  आटोमेटिक  एक्सचेंज
 स्थापित  fan  जीते हैं  ।

 टलीफोन  कनेक्शनों  की  सांग

 7133.  श्री  fazaairrat  शास्त्री :  क्या  संचार  मंत्री  टेलीफोन  के
 लिये  प्रतीक्षा  ची

 के
 बारे में

 6  मा  ,
 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2112:  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  दिसम्बर  ,  1973 तक  देश भर  में  उपभोक्ताओं को  कुल कल
 fea ने  ear  फोन  दिये  गये  है  ;
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 (@)  पांचवी  चपंवर्षीय  योजना  के  अन्त  लिये
 आवेदनपत्र  देने SUC ने  (  वरी  ae  बोल  व्यक्तियों  की

 अनुमानित  संख्या  क्या  हैं  ;  और

 टेलीफोन  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  शेर  tag)  :  31  1973
 को  प्रे  देश  में

 काम

 कर  रहे  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  करीब  12  लाख  थी  |
 -

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  नये  अ  |  वबेदकों  की  अनुमानित
 संख्या  करीब  6. 8  लाख  हैं

 दूरसंचार  संबंधी  पांचवीं  पंचवर्षीय  के  मसौंदे  में  79.0  लाख  नई  टेलीफोन  ait

 देने  की  व्यवस्थ  की  गई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  प्राकृतिक  इतिहास  संग्रहालय

 7134.  श्री  एम०  रामगोपाल  Teel  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 रा  a रीय  प्राकृतिक  इतिहास  संग्रह्मलय  म्यूजियम  आफ  नेचुरल  हिस्ट्री
 )

 की  स्थापना

 में  कितनी  प्रगति  हुई  हैं

 इसके  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  (#)  प्रतिदर्शी

 के  संग्रहक  प्रदर्शनीय  वस्तुओ  की  तेयारी  का  काय  चल  रहा  दो संग्रह्मलय  अध्यक्षों  तथा  कुछ  सहायक

 कमंचारियों  की  नियुक्ति  की  गयी  हैं  के  अस्थायी  आवास  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  एक  मकान

 किराए  पर  लिया  गया  हैं  संग्रहालय  की  स्थापना के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  50  लाख

 रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।

 यद्यपि  कोई  नियत  तारीख  तो  नहीं  बताई  जा  wfazat  aa  प्रदर्शनीय

 वस्तुओं  के  सही  रूप  में  व्यवस्थित  होते  ही  vey  संग्रहालय  की  जनता  के  लिए  खोल  देने  का  विचार  हैं  ।

 भारतीय  पार्टो  और  अन्ता  द्रमुक  द्वारा  पड़ा  किए  गए  ज्ञापन  में
 उल्लिखित  भ्रष्टाचार

 के

 आरोपों की  जांच

 7135.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  भारतीय

 face  पार्टी  और  द्रमुक  ai  और  प्रध।न  मं  त्री  को  पेश  किये  गये  ज्ञापनमें  उल्लिखित  भ्रष्टाचार

 के  आरोपों  की  जांच  पड़ताल  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 गुह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  सर्वेश्री एम  ०
 जी०

 चन्द्रन  एम०  कल्याण  सुन्दरमण  रा  राष्ट्रपति  को  दिनांक  6  तथा  7  1972  को  दो

 अलग-अलग  ज्ञापन  पेश  किए  जिनमें  तमिलनाडू  के  मुख्यमंत्री  तथा  कुछ  अन्य  मंत्रियों  के  विरूद्ध

 कतिपय  आरोप  लगाए  गये  थे  ।

 इन  ज्ञापनों  में  उल्लिखित  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  तमिलनाडू  के  मुख्य  मंत्री  की  टिप्पणियां  प्राप्त  की
 गई  थीं  ।  इसके  मुख्य  मंत्री  द  रा  दी  गई  टिप्पणियों  के  सम्बन्ध  में  स्व  श्री  रामचन्द्रन  तथा  कल्याण  सुन्दरम
 ने  प्रत्यत्तर  पेश  किए  ।  श्री  कल्याणसुन्दरम्‌  ने  एक  टिप्पणी  भी  पेश  की  जिसमें  कुछ  अन्य  आरोप  लगाए
 गए  थ  ।  प्रत्युत्तरों में  उठाएं  गए  प्रश्नों  (41geT)  तथा  श्री  कल्याण  are  रम्‌  की  अगली  टिप्पणी में  सचिहित
 आरोपों  के  संबंध  में  मुख्य  मंत्री  की  टिप्पणियां  भी  Tita  की  गई  और  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  गई
 थी  |  इस  संबंध  में  यह  आवश्यक  गया  कि  मुख्य  मंत्री  से  कुछ  और  स्पष्टीक रण  मांगे  जायें  ये  eyed}.
 करण  भी  अब  प्राप्त  हो  गए  हूँ  और  मामले  पर  आगे  कार्रवाई  की  जा  रही  हैं
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 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय 27  1896

 की  are  ध्यान  दिलाना
 ry

 बिहार  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  डाक  तथा  तार  औषधालयों  i  स्थापना

 7136.  श्री  Ho  एम०  मवुकर :  कया  संचार  मंत्री  यह  बत।ने  की  कुन  करेंगे कि  :

 पटना  स्थित  डाक-पार  औषधालय  के  अतिरिक्त  धनबाद

 दरभंगा  और  छपरा  में  डाक  तथा  तार  औषधालय  स्थापित  किए  जाएंगे  और  यदि  तो  उक्त  औषध।लय

 स्थापित  किए  जाने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इन  स्थानों  पर  डाक  तथा  तार  औषधालप  स्थापित  किये  जाने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं

 यह  औषधालय  कब  तक  चालू  हो  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  देर  :  और  इन  स्थानों  पर  डाक-तार

 चिकित्सालय  खोलने  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  मंजू  रियां  दी  गई  हूँ  ।  पटना  के  पोस्ट-मास्टर  जनरल  ये

 चिकित्सालय  यथाशीघ्र  खोलने  के  लिए  आगे  कारवाई  करेंगे  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION TO
 MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  वातानुकूलन  संयंत्रों  के अचानक  बन्द  कर  दिए  जाने  का  समाचार

 श्री  cara  भाई  मेहता  :
 मैं  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के
 निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  STAT  करता  हू ंकि  वे  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य दें  ।

 हवाई  अड्डे  पर  वातानुकूलन  संयंत्रों  का  संचालन  करने  वाली  गैर-सहकारी  फर्म

 सरकार  द्वारा उसे  देय  राशियों  का  भुगतान न  किये  जाने  के  कारण  इन  संयंत्रों  के  अचानक  बन्द

 कर  दिये  जाने  के

 और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  के ०  30-9-1970  को  पुति  तथा  निपटान

 द्वारा  मैसर्स  far  इण्डिया  लि०  को  दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  (Phase-I)
 न्यू  एण्टरनेशनल  अराइवल  के  लिए  एक  वातानुकूलित  प्लांट  को  लगाने  और  सप्लाई

 करने  का  ठेका  feat  गया  जिसकी  कुल  लागत  लगभग  6.  39  लाख  रुपये  थी  ।  इसके
 सरण  में  feo  4-1-1971  को  (Seer  बुकिंग  डोमेस्टिक  अराइवल  लाउन्स

 के  लिए  उसी  फर्म  को  एक  दूसरा  ठेका  दिया  गया  था  ।  इस  दूसरे  ठेके  का  मूल्य  लगभग
 14.56  लाख  रुपये  था

 2.  1971  में  प्लाट  का  पहला  चरण  और  19  में  प्लांट  का  दूसरा
 लगाया  गया  था  ।  परषिती  सावंजनिक  निर्माण  ने  दोनों  प्लांटों के
 कार्यकरण  में  कई  त्रुटियां  पाई  ।  प्लांटों  को  अन्तिम  रूप  में  संभालने  से  प्रहले  कई  परीक्षण  करने

 के  लिए  28-10-1972  को  एक  तदथे  निरीक्षण  दल  का  गठन  कि  या  गया  जिसमे  पर्ति ध्  तथा
 निपटान  केन्द्रीय  सावजनिक  निर्माण  विभाग  और  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  पत्तन
 करण  के  प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।  निरीक्षण  दल  की  स्थापना के  संबंध  में  फर्म  की  भी  सहमति  प्राप्त
 की  गई  थी  ।

 3.  निरीक्षण  दल  ने  1973  में  प्लांटों  का  ग्रीष्म  परीक्षण  किया था  और  इसके  बाद
 1973  में  मानसून  परीक्षण  किया  था ।  ~  मानसुन  परीक्षण  करने  से  पहले  फर्म  को

 ग्रीष्म  परीक्षण  में  पाई  गई  त्तुटियों  को  as  करन  क  for  x
 mis  द द  हां  गया  था  किन्तु  फर्म  ने  कई
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 Calling  Attention  to  Matters  of  Chaitra  27,  1896  (Saka

 Urgent  Public  Importance

 आर०  Ho

 afeat  करने  में  ध्यान  नहीं  दिया ।  प्लांटों  की  क्षमता  तथा  दोनों

 के  लिए  निर्दिष्ट  आवश्यकताओं  से  कम  पाई  fata  रुप  दुतशीतन  ठण्डा  करने

 att)  यूनिटों  का  औसत  उत्पादन  विशिष्टियों  से  बहुत  कम  था  ।  निरीक्षण  दल  की  रिपोर्ट  से

 प्लांटों  में  निहित  कई  त्रुटियों  का  भी  पता  लगा  ।  उचित  मूल्य  कटौती  सहित  प्लाट  को  स्वीकार

 करने  की  सम्भावना  को  मालम  करने  के  विचार  से  1973,  जनवरी  और  1974

 में  अन्तर  विभागीय  विचार  farsr  हए  किन्तु  वे  अनिश्वायक  थे  ।

 4.  निरीक्षक  दल  की  रिपोटे  की  प्राप्ति  तथा  उस  पर  आगामी  कार्यवाही  के  लम्बित  रहने

 हवाई  पत्तन  प्राधिकरण  ने  7-4-1973  से  केवल  एक  साल  के  लिए  उसी  फर्म  को  2.50
 लाख  की  लागत  पर  प्लांटों  की  और  प्रचालन  का  का  सौंपा  ।  इस  ठेके  का  आगे

 नवीकरण  नहीं  किया  गया  है  ।  इसी  बीच  में  हवाई  पत्तन  प्राधिकरण  ने  जनता  को  असुविधा  से

 बचने के  लिए  कुछ  अस्थाई  प्रबन्ध  किए  हैं

 5.  दोनों  ठेकों  के  लिए  लगभग  20.95  लाख  रुपये  के  कुछ  मूल्य  में  से  फर्म  को  लगभग

 15. 71  लाख  रुपय  की  धनराशि  दी  जा  चुकी  है  और  लगभग  5.24  लाख  रुपये  की  धनराशि

 शेष  है  ।  प्लांटों  की  स्वीकार  करने  /  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लम्बित  रहने
 फर्म  के  दूसरे  बिलों  मैं  से  लगभग  1.41  लाख  रुपये  की  धनराशि  की  और  अदायगी  को  भी

 रोक  दिया  गया

 6.  जो  कुछ  मैंने  उपर  कहा  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  निरीक्षण

 दर  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  प्लांट  अभी  विशिष्टियों  के  अनुरुप  नहीं  फिर  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  हवाई  पत्तन  प्राधिकरण  के  पास  उपलब्ध  समय  के  अन्तर्गत  यह  प्राधिकरण  सभी

 सम्भव  उपायों  को  अपना  रहा  है  कि  यात्रियों  को  हवाई  पत्तन  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  सुविधाओं  से  वंचित

 न  किया  जाए  ।  ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  दोषी  फर्म  के  विरुद्ध  आगामी  उचित  कांयंवाही का
 प्रश्न

 विचाराधीन  है  |

 श्री  प्रसन्तभाई  मेहता  :  हमारी  राजधानी  में  अन्तर्राष्ट्रिय  हवाई  अड्डे  पर  वातानुकूलन  संयंत्र

 के  अचानक  az  होने  से  देश  की  प्रतिष्ठा  को  क्षति  पहुंची  है  ।  मेरे  विचार  से  मंत्री  महोदय  को

 पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  अधिकारियों  द्वारा  पूरे  तथ्यों  से  आवगत  नहीं  कराया  गया  ।

 यह  मामला  लालफीता  असावधानी  और  समन्वय  हीनता  कॉः  ज्वलंत  उदाहरण  है  |

 वक्तव्य  के  अनुसार  कूछ  लटियों  का  cal  चला था  किन्तु  वक्तव्य  में  उस  बात  का  कोई  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  कि  क्या  अधिकारियों  ने  उक्त  फर्म  से  उन  तुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  कहा
 अथवा  नहीं  ।  जब  वातानुकूलन  संयंत्र  को  संतोषजनक  नहीं  पाया  गया  था  तो  उक्त  फर्म  को

 सरकार  ने  तीन  वर्ष  के  लिये  ठेका  क्यों  यदि  संयंत्र  में  कोई  त्रुति  थी  तो  प्रति  और  निपटान

 महा  निदेशालय
 अथवा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  उक्त  फर्म  के  विरुद्ध  अभी  तक  कोई  कार्यवाही

 क्यों  नहीं  की  ?  वक्तव्य  में  यह  भी  नहीं  बताया  गया  कि  उक्त  फर्म  को  भेजे  गये  पत्र  में  उसके

 fang  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  यहीं  फर्म
 दोया

 तीन  वर्ष  से  यह  संयंत्र  चला  रही  है  ?  क्या  तुटियां
 पाई  गई  तथा  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  मुख्य  बातें  क्या  =?  रिपोर्ट  में  क्या  सिफारिशें  गई

 अब  तक  क्या  कार्यवाही  at  गई  क्या  यह  सच
 है  कि  उक्त फर्म  ने  हवाई  अड्डे के

 अधिकारियों  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  को  उस  आशय  के  पत्र  लिखे  थे  कि  ठेके  की  अवधि  5  या
 7

 अप्रैल  को  समाप्त  हो  रही  है  तथा  यदि  कोई  आदेश
 न  मिला  तो  संयंत्र  को  चालू  रखना  असम्भव

 किन्तु  ot  को  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |
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 17  1974  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय

 की  ate  ध्यान  दिलाना

 श्री  झार०  क्क्०  खाडिलकर :  माननीय  सदस्य  की  बहुत  सी  के  उत्तर  वक्तव्य  में

 वृटियों  का  पता  लगाने  पर  गत  वर्ष  विशेष  निरीक्षण  दल  नियुक्त  किये  गये  थे  ।  फर्म  की

 सलाह  से  संयुक्त  दल  नियुक्त  किये  गये थे  ।  इन  सभी  रिपोर्टों  में  .  .  .

 श्री  WAATATS  मेहता इन्हें  सभा  पटल  पर  रखा  या  इन्हें  लोक  लेखा  समिति  को
 ।

 आर०  के०  खाडिलकर :  जहां
 तक  त्रुटियों  का  सम्बन्ध

 है  कॉंप्रसर की
 गति  900.  अथवा

 960  आर०  पी०  एम०  न  होकर  400  आर०  पी०  एम०  थी  ।  कम्प्रेसर  का  कार्य  भी  संतोषजनक

 नहीं  है  तथा  ट्यूबों  का  चिलर  साइज
 भी  होता है

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता
 :

 इन  दोषों  का  पता  कब  लगा  था  ?

 शी  ato  [- ०  खाडिलकर  :  संयंत्र  चालू  होने  के  बाद  जैसे  अधिकारियों  को  कुछ  लेटियों  का

 पता  चला  तो  दो  दल  नियुक्त  कर  दिये  गये  तथा  उनके  प्रतिवेदन  प्राप्त  कर  लिये  गये  ।

 कलन  संयंत्रों  के  रखरखाव  के  लिये  पृथक  रुप  से  ठेका  दिया  जाता  है  ।  इस  कार्य  का  ठेका
 उसी  फर्म  को  एक  वर्ष  बाद  दिया  गया  ।  किन्तु  इस  ठेके  का  नवीकरण  नहीं  किया  गया  ।

 कारियों  ने  अनेकबार  फर्म  का  ध्यान  कई  बुटियों
 की  ओर  दिलाया  किन्तु फर्म  ने  उन्हें

 ठीक  करने

 का
 कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  इसी  लिये  यही  निणय  किया  गया  कि  फिलहाल  उक्त  ठेके  का

 नवीकरण न  किया  जाय  ॥

 जहां  तक  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  है  सही  आवश्यक  पूर्वोपाय  किये  जाने  के  बाद  ही  ठेका  feat  गया

 भी  TaTATS  मेहता :  क्या  ठेके  में  कोई  ऐसी  ad  थी  कि  यदि  संयंत्र  को  उपयुक्त  नहीं  पाया

 गया  तो  कोई  जुर्माना  किया जा  सकता  हैया  उसे रद्द
 किया

 जा  सकता  है  और  यदि  तो
 अब

 तक  कोई  कार्यवाही न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 श्री  आार०  के०  खाडिलिकर :  र्णरूप  से  रह  किये  जाने  की  नोटिस  देने  से  ga  बहुत सी  तक

 नीकी  बातों  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  यह  कोई  मामूली  काम  नहीं  है  ।  उस  विषय  पर

 पोर्ट
 अथारिटी

 विचार  कर  रही  है
 ।

 att  TaATATS  मेहता  :  फर्म  द्वारा  मंत्री  महोदय  तथा  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  को  लिखे  गये

 पत्न  के  बारे  में  कया  उत्तर  है  ?

 श्री  झार०  के०  allexat  :  अभी  तक  संयंत्र  के  रखरखाव  के  ठेकों  को  नवीकृत  नहीं  किया
 गया ।  वास्तव  में  सम्पूर्ण  संयंत्र ही  विशिष्ट  fact  के  अनुरुप  नहीं  है  ।  अतः  उनको  पुनः  ठेका

 नहीं  दिया  गया ॥

 Shri  Shrikishan  Modi  (Sikar)  Sir,  it  is  a  serious  matter  and  should  have
 been  referred  to  C.B.I.  It  is  quite  strange  that  this  firm  was  given  all  kinds  of
 concessions  in  1970  and  in  1971.  If  -certain  defects  were  detected  in  the  plant  the
 Government  should  have  given  a.  notice  to  the  firm  in  black  and  white.  But  no
 instructions  were  issued  to  the  firm  after  the  ex
 was  the  duty  of  the  Government  to  convey

 piry  of  period  of  the  contract.  It
 their  intention  regarding  the

 renewal  or  the  rejection  of  the  contract.  I  personally  feel  that  there  might  be
 It some  secret  bargaining  between  the  officers  and  the  firm  during  that  period.

 has  been  mentioned  in  the  Report  that  the  firm  is  insisting  upon  the  take  over  of
 the  plant.  May  I  know  the  value  of  the  said  plant?  May  I  also  know  the
 step  being  taken  in  this  regard  so  that  nation  is  not  caused  any  loss?
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 Calling  Attention  to  Matters  of  April  17,  1974

 Urgent  Public  Importance

 श्री
 आर०  के०

 खाडिलकर  :  जसा
 कि  मैंने het  है  चुंकि  रखरखाव

 के  लिये  ठेका
 aatea  नहीं

 किया  गया  अतः  कई  faneqt  पर  विचार  किया  गया  है  ।  ठेक ेके  अन्तर्गत  यह  शरत  है  कि  यदि
 ठेक  की  सभी  शर्तों  को  पूरा  नहीं  किया  गया  हो  सरकार  को  कोई  fia  लेने  का  अधिकार हैं

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  Sir,  the  Government  servants  have  exploited  the  ad-
 ministration.  The  Hon.  Minister  should  not  rely  upon  them  wholly.  A  Contract
 worth  Rs.  21  lakhs  was  given  to  this  firm  in  1970  and  Rs.  15  lakhs  were  paid  to
 the  firm.  What  was  the  necessity  of  paying  Rs.  2.50  lakhs  to  this  firm  for  the

 cperation  and  maintenance  of  the  plant  when  the  whole  plant  was  purchased?
 Besides  if  the  plant  was  defective  why  was  a  notice  not  served  on  the  firm  during
 the  period  between  6th  April,  1973  and  6th  April  1974?  May  I  know  whether
 the  plant  was  in  operation  during  this  period?  Is  it  not  a  fact  that  some  officers
 were  sent  to,  Faridabad  factory  to  examine  the  plant  and  they  issued  a

 certificate
 to  the  effect  that  the  machine  had  been  approved  according  to  the  specifications  ?

 Who  were  the  consigner  and  the  consignee  of  the  plant  after  this  that  was  not  issued  ?

 When  the  Plant  was  carried  to  the  Airport  the  engineer  of  C.  P.  W.  D.  rejected
 the  Plant.  At  that  stage  Government  must  have  refused  to  take  this  plant.  May
 I  also  know  as  to  when  the  enquiry  was  instituted  and  what  recommendations  were

 made  by  the  high  power  committee  consisting  of  Shri  Malkani,  Shri  Myndla  and
 Shri  Thadani?  Was  any  notice  served  to  the  firm  by  the  Government?

 दिनांक  6  1974 के  पत्र  में  हवाई  ager  प्राधिकरण  से  फर्म  ने  यह  gor  था  कि

 बया  इस  at  हमारा  संयंत्र  कार्य  करेगा  या  नहीं  ।  क्या  उस  पत्र  पर  कोई  कार्यवाही
 की

 गई
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  आप  प्रश्न  करिये  तथा  शीघ्र  ही  अपनी  बात  समाप्त  कीजिये
 ।

 Shri  M.  | किमि  Daga:  May  I  know  whether  Assistant  Director,  Shri  Thadani  did

 not  allow  the  other  officers  to  establish  the  plant?  After.the  purchase  of  the  plant
 what  was  the  period  during  which  80  percent  of  the  amount  was  to  be  paid?
 What  were  the  terms  and  conditions  of  the  tender?  When  the  Report  was  submit-

 reply.  also ted  ?  There  are  the  questions  to  which  the  hon.  Minister  should

 suggest  that  a  committee  of  the  Members  of  the  Parliament  should  be  set  up  to

 enquire  into  this  matter.  Enquiring  should  also  be  conducted  against  Shri  Thadani
 -and  the  engineer.

 at  आर०  ज्ञ ०  खाडिलकर :  माननीय  सदस्य  ने  aga  सी  बातें  कही  हैं
 ।  वह  कोई  प्रमाण

 दें  ।  मुझे  इन  बातों  की  कोई  जानकारीਂ  नहीं  माननीय  सदस्य ने  जो  भ्रामक  आरोप  लगाये  हैं

 उनका  मैं  कोई  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य ने  जो  बातें  कहीं  है  उनकी  मंत्री  महोदय  कृपया  जांच
 |

 Shri  Mohinder  Singh  Gill  (Ferozepore):  The  stopping  of  air  conditioning
 plant  at  Palam  Airport  has  damaged  the  image  of  our  nation  and  the  foreign
 passangers  have  to  face  inconvenience.  I  would  like  to  suggest  that  this  matter
 should  be  seriously  inquired  into  and  the  persons  and  the  officers  found  responsible
 should  be  punished.

 ait  के ०  ख़ाडिलिकर :  a  बात  का  पूरा  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  कि  यात्रियों  को  कोई

 असुविधा  न  हो  ।  यदि  कुछ  तथ्य  ceca किये  जाये तो  इस  बात की  अवश्य  जांच  कराई  जायेगी ॥

 Shri  Mohinder  Singh  Gill:  Government  should  take  over  this  plant  for  the  time
 डि
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 27  1896  विशेषाधिकार का  प्रश्न

 भी
 आर० के०

 खाडिलकर
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  ठेका  पुनः  दिया
 जाये  या  पूर्णतया से  रह  कर

 जाय  |

 ee  ee  re  cs  er  ee  et

 विशेषाधिकार  का  प्रदन

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 6  1974  के  sare feat  प्रदन  संख्या  2093  का  कथित  गूमराह  करने  बाला  उत्तर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ज्योतिमंय  बसु  द्वारा  कल  उठाये  गये  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  पर

 मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देंग े|

 गृह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एफ०  एच ०  :  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2093  के

 उत्तर  में  मैंने  कहा था  कि  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144  के  अधीन

 पारित  किसी  ऐसी  अधिसुचना  को  अवैध  घोषित  कर  दिया  है  जिसमें  यह  घोषणा  की  गई  हो  कि

 ऐसे  आदेश  का  उलंघन  करने  वाले  af  को  गोली  मार  जायगी  ।  कपर्यूँ  का  उल्लंघन

 करने  व्यक्तियों  को  गोली  मारने  का  कोई  आदेश  राज्य  सरकार  अथवा  पुलिस  आयुक्त

 द्वारा  जारी  नहीं  किया  गया  था  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  ने  आरीप  लगाया  है  कि  मैंने  जानबूझ  कर  सदन  को  गलत  सुचना  दी

 और  इससे  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  किया ।  अपने  विशेषाधिकार नोटिस  में  उन्होंने
 का  उल्लंघन  करन  वाले  व्यक्तियों  को  गोली  मारने  का  कोई  आदेश  राज्य  सरकार  अथवा  पुलिस

 आयुक्त  द्वारा  जारी  नहीं  किया  war  थाਂ  शब्दों को  रेखांकित  किया  है  और  यह  संमझा  गया  कि
 उत्तर के  इस  भाग  के  लिये  उन्होंने  आपत्ति  की  है  विशेषकर  उन्होंने उत्तर  के  इस  भाग  को
 तथा  उच्च  न्यायालय  के  fia  के  उद्धरण  जिसको  उन्होंने  किया  है  दोनों  की  तुलना
 करने की  मांग  की  है  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हं  कि  इस  प्रश्न  का

 जो
 उत्तर

 मैंने  प्रस्तुत

 किया  है  वहू  गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  पर  आधारित  था  जिसमें  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया था  कि

 ey  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  देखते  ही  गोली  मारने  के  कोई  आदेश  नहीं  दिए
 गये

 थे  ।

 13  AIG  को  प्रश्न  संख्या  2834  के  उत्तर  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मेंने इस  प्रकार  कहा

 कि  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  घ।बणा  में  निहित  कार्यकारी  को  अवैध  करार  दिया  है  कि  कफ्यूं

 का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  गोली  मारी  जा  सकती  है  ।  परन्तु  कर्फ्यू  का  उल्लंघन  करने
 art  व्यक्तियों  को  गोली  मारने  का  इह  प्रकार  का  कोई  आदेश  पुलिस  आयुक्त  द्वारा  जारी  नहीं
 किया गया  था

 सम्बद्ध  तथ्य  यह  है  कि  पुलिस  आयुक्त  अहमदाबाद  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144

 के  अन्तर्गत  27  1974  को  शहर  की  सीमा  में  कर्फ्यू  लगाया
 था  ।

 इस
 आदेश  में  पुलिस  की  प् कपयू का ् का  उल्लंघन  करने  वालों  कौ  देखते  ही  गोली  मारने  अधिकार

 नहीं  था  क्योंकि इस  प्रकार  का  प्राधिकार  कानून  के  विरुद्ध  होता  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 144
 के

 अधीन  जारी  किये  गये  आदेश  का  उल्लंघन  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  188

 के
 अधीन  दण्डनीय

 है
 ।  कर्फ्यू लागू  होने  के  बाद  गुजरात  सरकार  के  सुचना  विभाग  ने

 घोषणा” के
 के

 नाम
 से  एक  घोषणा  की  थी  ।  इस  घोषणा  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  कहा

 गया  था  कि  कफ्यूँ  के  समय  के  दौरान  अपने  घर  से  निकलने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  को  गोली  मार
 जाने  सम्भावना

 है
 ।  गुजरात  उच्च  न्यायालय  का  मत था  कि  महत्वपूर्ण  घोषणा  में  निहित

 कार्यकारी  निदेशों  at  sgt  तक  जनता  के  सदस्यों  के  लिए  बनाये  रखनें  का  सम्बन्ध  यह

 कि  कफ्यूँ  आदेश  कां  उल्लंघन  रने  के  लिए  कर्फ्यू  तोडने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  गोली
 मारी जा  सकती  विधि  fee
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 Chaitra  27,  1896  (Saka) Question  of  Privilege

 एफ०  एच०

 जो  सुचना  मैँने  6  ्  को  अतारांकित प्रश्न  संख्या
 2093  के  लिए  दी  थी  वह  वास्तव

 में  सही  क्योंकि  राज्य  सरकार  अथवा  पुलिस  आयुक्त  द्वारा  क्यूँ  का  उल्लंघन  करने  वालें  को

 गोली  मारने  का  कोई  आदेश  नहीं  दिया  गया  था  ।  यह  स्थिति  बाद  के  उस  उत्तर  में
 भी

 विस्तार
 से  स्पष्ट  कर  दी  गई  थी  जने  मेंने  13  मार्च  को  इसी  विषय  पर  दिया था  ।  सदन को

 राह  करने  के  मेरे  प्रयत्न  का  कोई  सवाल  गहीं  है  ।  मेरा  ऐसा  कोई  इरादा  भी  नहीं  था
 ।

 श्री  watfaaa  बसु  :  मंत्री  महोदय  ने  उक्त  उत्तर  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि

 राज्य  सरकार  अथवा  पुलिस  कमिशनर  ने  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  पर  चलाये

 जानें  का  कोई  आदेश  नहीं  दिया  था  ।  किन्तु  गजरात  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  प्रतिलिपि  से  स्पष्ट

 विदित  होता  है  कि  ऐसे  आदेश  जारी  किय  गये  किन्तु  इसके  लिए  कोई  विधान  नहीं  बताया  ।  गूजरात
 उच्च  न्यायालय  ने  बताया  हैं  कि  ने  आरोप  लगाया  है  कि  कफ्यू  लगाने  पर  समाच  ऑर

 Theat 2 ने  आवश्यक  घोषणा  के  अन्तगंत  जनता  के  लिय  यह  घोषणा  की  कि  se  आदेश  का

 | उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्ति  को  गोली  मार  दी  जायगी

 इसी  प्रकार  का  एक  अन्य  गम्भीर  मामला  सरकार  ने  इस  बात  का  भी  खण्डन

 किया  था  कि  बिहार  में  भी  एसे  arear  जारी  नहीं  किये  गये  थे  ।  किन्तु  टाइम्स  आफ

 इण्डिया  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  गया  में  जिला  मजिस्ट्रट  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि

 उसने  13  अप्रैल  को  कर्फ्यू  का  उल्लंघन  करने  वाल
 व्यक्तियों

 को  गोली  मार  दिये  जाने

 के  आदेश  जारी  किये  थे  ।

 इन  तथ्यों  से  मेने यह  ease  कर  दिया  है  कि  इस  मामले  में  मंत्री  महोदय  ने

 fate  का  हनन  किया  है  तथा  ag  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सॉपा  जाना  चाहिय े|

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  The  Hon.  Minister  has  tried  to  contradict
 breach  of  privilege.  But  the  arguments  placed  by  him  are  not  convincing.

 In  his  original  reply  the  Hon.  Minister  should  have  stated  that  no  such  orders
 were  issued  by  the  Police  Commissioner  and  that  the  announcement  made  by  the
 All  India  Radio.  He  should  have  stated  that  states  Governments  and  the  Govern-
 ment  Agencies  were  being  instructed  not  to  issue  and  broadcast  such  executive
 orders.  But  all  there  points  were  mentioned  in  reply  to  the  first  question  on  the
 subjects.  Certain  points  were  made  clear  in  reply  to  another  question  taken  up
 after  seven  days  and  some  of  the  points  are  added  in  reply  to  the  privilege  motion.

 meal  ?  He  should  express  regret  first  in  this  matter.
 May  know  whether  Goovernment  are  allowed  to  submit  information  in  piece-

 श्री  fedarar  गोस्वामी  (mata) )  गुजरात  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  तथा  ऑवदयंक
 घोषणा  में  भारी  अन्तर  इस  प्रकार  की  घोषणा  करने  का  आशय  यह  हो  सकता  है  कि

 ~ जनता  घरों  से  बाहेर  न  आये  ।  इस  बात  की  अभी  जांच  होनी  है  कि  कया  वास्तव  में  कोई
 एसे  आदेश  जारी  किये  गय  थे  कि  an  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  गोली
 मारदी  जाए  1  अभीतक  किसी  ने  इस  बात  पुष्टि  नहीं  की  कि  इस  प्रकार  के  आदेश
 जारी  far  गये
 किया  गया  तो

 जब  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  कहा  है  कि  ऐसा  कोई  आदेश  जारी  नहीं
 मेरे  विचार  से  जहां  विशेषाधिकार  के  हनन  का  कोई  प्रशन  नहीं  उठता ।

 श्री  नन्दन  यह  तो  अत्यन्त  स्पष्ट है  कि  आकाशवाणी  द्वारा
 महत्वपूर्ण  घोषणा  की  गई  थी  ।  उच्च  ने  बताया  है  कि  महत्वपूर्ण  घोषणा  में  काये
 कारी  निदेश  दिया  गया  था  |  कया  मंत्री  महोदय  पर  fazata  करना  चाहेंगे  कि  एक  कायें
 कारी  निदेश  को  आदेश  के  समा

 की  gf  की  है  कि  इस  प्रक

 न॑  नहीं  माना  जा  सकता  ।  उच्च  न्यायालय  ने  भी  इस  बात
 का  कार्यकारी  निदेश  दिया  गया  था  ।
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 प्रश्न  उच्च  स्यायालय  के  facia  के  बारे  में  यह  सुस्पष्ट  है  कि  मंत्री  महोदय
 के  उत्तरों  गुजरात  सरकार  द्वारा  पास  fra  गये  अविवेकी  आदेश  को

 छुपाने  कें  आशय  से  को  घोखा  दे  रहे

 सहाजन  मूल  बात  तो  यह  है  कि  पुलिस  कमिदानर  या  ह्

 सचिन  fi wa  कायें  अधिकारी  द्वारा  ही  एसा  ame  fear  जाना  चाहिए  ।  ararararey

 से  घोषणा  की  गई  fh  कि  अमुक  are  जारी  कर  दिया  गया  है  और  इस  लिय  यह  मान

 लिया  गया  कि  यह  arta  जारी  हो  गया  है  ।

 ATH)  द्वारा  की  गई  घोषणा  और  वास्तविक  आदेश  में  असंगति  ही  सकती  gt

 परन्तु  गृह  मंत्री  ने  बताया  हैं  कि  कोई  are  अभी  तक  arty  नहीं  किया
 गया  अतः  मंत्री

 द्वारा  दिय  गय  उत्तर  में  कोई  असंगति  नहीं  है  ।

 एच०  एन०  मुकर्जी  (aa HAT-TAt-¥a )  गुजरात  उच्च  न्यायालय  नें  निर्णय  दिया

 इसमें  इन  बातों  पर  ध्यान  दिया  गया  है  जो  घटित  नहीं  वह  Tal

 facia  नहीं  देता  ।.  हो  सकता  हैं  सरकार  ने  कार्यकारी  आदेश  जारी  a  किया  हो  ।  किन्तु

 सरकार  नें  fara  को  ऐसा  दिया  हैं  कि  ऐसा  होंने  जा  रहा  है  और  आकाशवाणी  ने

 अपने  अधिकार  से  स्वतंत्र  रूप से  car  कोई  कार्य  नहीं  किया  है  |  इसलिये  आकाशवाणी

 ह्वारा  को  गई  घोषणा  वास्तव  में  सरकार  के  आदेश  के  समान  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  अपनी

 स्थिति  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  और  सदन  से  क्षेमा  मांगनी  चाहिए

 श्री  सेक्रियान  ( Reerntors ) )  प्रहन  संख्या  2093  में  पूछा  war  है  कि  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  ने  गुजरात  उच्च  न्यायालय  के  उस  निर्णय  की  जांच  करली  है  जिसमें  कपर्यू  आदेश

 जारी  करने  के  साथ  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  गोली  से  उड़ा  दिया

 को  अव घ  बताया  गया  है  और  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उच्च  न्यायालय  ने  बताया  है  कि  हमारे  मनम में  एसी  कोई  शंका  नहीं  हैं  कि

 कारी  निदेश ने  जनता  के  मन  में  यह  खतरा  पदा  कर  दिया  है  कि  केवल  we  का  उल्लंघन

 करने  मात्र  से  उसे  गोली  से  उड़ा  दिया  जा  सकता  है  |

 निर्णय  के  आघार  पर  यह  स्पष्ट  हैं  कि  मंत्री  महोदय  ने  सदन  को  धोखा  दियां  है  ।

 मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  एच०  एस०  पटल  (seat)  :  अकादावाणी  से  सदव  यह  कहा  जाता  है  कि  पुलिस
 कमिशनर  के  fader  से  यह  महत्वपूर्ण  घोषणा  कीं  जा  रही  अतएव  इस  बात  का  प्रदन

 ही  नहीं  उठता  कि  विशिष्ट  आदेश  जारी  नहीं  किया  गया

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  यदि  aa  घटना  we  से  हुई  है  तो  उन्हें
 मांगनी  चाहिए  10  1974  से  15  Ly ard  1974  तक  अहमदाबाद  में  प्रतिदिन

 य  रही  |  उसके  बारे  में  बार  बार  घोषणाएं  तीन  में  की  जाती  रही  ।

 एसी  सभी  घोषणाओं  को  पुलिस  अथवा  सरकार  की  और  से  किया  गया  ।  27  जनवरी

 को  मुख्य  मंत्रीने  गुजराती  में  अपने  प्रसारण  में  चेतावनी  दी  कि  सेना  को  बुलाया  जा  रहे

 उन्होंने  शान्ति  की  अपील  नहीं  की  अपितु  यह  चुनौती  यदि  अमुक  कानून
 का  उल्लंघन  किया  गया  तो  देखते  ही  गोली  मार  दी  जायगी  ।  इस  बारे  में  घोषण  बार

 बार  की  यदि  यह  सरकारी  आदेश  नहीं  था  तो  आकादवाणी  द्वारा  घोषण  क्यों  की

 गई
 ।  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाने  के  यक्त ्य  है  ।

 श्री  समर गुह  :  उच्च  न्यायालय  ने  काल्पनिक  मामलें  पर  नहीं  दिया

 शिकायत  करने  art  तथ्य  तथा  आंकड़े  पेश  किय  है  तथा  सरकार  कें  विरूद्ध  आरोप

 109
 L.S.S./74



 Question  of  Privilege  ril  17,  1974

 [att  समर

 लगाया  ।  विशेषाधिकार  के  ser  पर  निष्कर्ष  पर
 पहुंचने

 से  पहले  शिकायतकर्ता  दवारा

 निकाल  गये  कागजातों  को  जिनमें  आरोप  प्राप्त  किये  जाने  गुजरात  रेडियो  को

 जारी  feat  गया  भादेश  या  के  लिये  भी  कहा  जाना
 चाहिए  तत्पदचात्‌

 सरकार  की  ओर  से  समाचार  पत्रों  को  भी
 सुचना

 भेजी  गई  हमें  उस  समाचार  की

 एक  प्रति  मिलनी  चाहिए  कि  उसे
 किसने

 भेजा  ar  इन  तोनों  चीजों  के  मिलें  बिना

 भष्यक्ष  यह  निणय  नहीं  निकाल  सकते  कि  इससे  विशेषाधिकार  का  उन्मूलन  हुआ  अथवा

 नहीं ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  हो  सकता  हैं  से  गलती  हो  गई

 हो  अथवा  किसी  अन्य  व्यक्ति  का  दोष  हो  set  तो  यह  हैं  कि  क्या  इसमें  मंत्री  महोदय
 का  दोष  हैं  अथवा  नहीं  i  सदस्यों  के  भाषणों  से  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  गलतो  नहीं

 की  हैं  ।  वह  निर्दोष  है  और  सभा  को  उन्होंने  सही  बात  बताई  है  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन !  सदस्यों  को  पता  है  कि  आकादावाणी  की  घोषणा  ही  याचिका

 का  कारण  बनी  ।  याचिका  ने  यह  दावा  नहीं  किया  कि  उक्त  घोषणा  पुलिस  कमिश्नर  अथवा

 राज्य  सरकार  के  आदेश  द्वारा  की  गई  थी  ।  न  तो  याचिका  में  और  न  ही  न्यायालय
 के

 निर्णय  से  इस  बात  का  संकेत  मिलता  है  ।  महा  न्यायाघिवक्ता  का  मत  है  कि  ये  महत्वपूर्ण

 घोषणाएं  कोई  डरावा  नहीं  है  अपितु  a  जनता  की  सुरक्षा  के  लिय  जारी  की  जाती  है

 उच्च
 न्यायालय

 ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144  के  अधीन  किसी  एसी

 सूचना  को  wae
 घोषित

 कर  दिया  हैं  जिसमें  ये  घोषणा
 की

 गई  कि  केवल  कर्फ्यू  के  आदेश

 का  उल्लंघन  करने  वाले  को  गोली  मारी  जा  सकती

 जसा  कि
 म  सरकार

 से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  आधार  पर  wat  भी  कहे  चुका  हूं

 (saqart) | |
 जैसा  कि  म॑  पहले  कह  चुका  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  areer  जारी  नहीं

 किया  गया  (maar)

 श्री  अटल  fear  वाजपयी  गजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  ar

 यह  राज्य
 सरकार

 से  प्राप्त  fem  के  आघार  पर  बताया श्री  एफ०  एच०  मोहसिन
 मया  था  ।  यह  सच  है  कि  6-3-1974

 को
 में  fig  की  समूची  प्रति

 हमारे
 सामने  नहीं

 था  ।
 6-3-1974

 को  दिये  गये  मेरे  उत्तर  से  कोई  भ्रम  पदा  हुआ  हो  गया

 था  तो  मुझे  उसके  लिये  खेद  \

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  हमें  कोई  भ्रम  नहीं  gar  माननीय  मंत्री  महोदय  ही
 \ भ्रम  में  ह

 अब  प्रद
 उठाया  गया

 तथा
 उस

 पर
 चर्चा  कर  ली  गयी  है

 ॥
 सभा

 महोदय
 की  अभिव्यक्ति

 से  संतुष्ट  है  कि  यदि  कोई  श्रम  पदा  तो

 उन्हें  इसके  लिय  खेद

 छ

 तो  इस  मामल  को  aet  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।  किन्तु
 यदि  सभा  सन्तुष्ट  नही ं,

 श्री  ज्यातिमंय  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  है  ।

 Ca  आप  के
 व्यवस्था  Bat

 को  बाद  में  पहले  मूझे  इसे
 पूरा  करने  यदि  सभा  की  सन्तुष्टि  नहीं  हुई  तो  मुझे  इसका

 अध्ययन
 करके  सभा

 को  बताना  पड़ेगा  |
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 1896  (TF)

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  हमारी  सन्तुष्टि  a  गयी  है  अब  यह  पर्याप्त

 है  (ereeats ) )

 उपाध्यक्ष  महोवय :  कृपया  शान्त  रहिये  यह  कोई  एसा  प्रस्ताव  नहीं  है  जिसका  facia

 सभा  में  बहुमत  a  किया  जाता  है  |

 श्री  विक्रम  महाजन
 :

 क्या  इस  उत्तर  से  संतुष्ट हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विचार  करके  अपने  को  संतुष्ट  करना  होता  है  (eaaetrt)
 यदि  आप  बोलना  चाहत  तो  प्रत्येक  सदस्य  को  बोलने  दीजिए  ।  सदस्यों  को  aa  wW

 मालूम  नहीं  हैं  कि  उनका  हित  किस  में  है  ।

 अध्यक्ष  पीठ  सभा  की  सहमति  से  प्रत्येक  काम  कर  सकता  है  ।  यदि  सभा  इसे  समाप्त

 करने  के  लिये  सहमत  तो  यह  मामला  समाप्त  होता  है  ° °  (eazeta)  नहीं  अथव

 ? at  मत  कहिये  |  यदि  आप  सभी  निर्णय  कर  लेते  तो  यह  मामला  यहीं  समाप्त  किया

 जाता  है  और  यदि  आप  नहीं  कहते  तो  इस  मामले  पर  विचार  करना  होगा  और

 फिर  मुझे  इस  पर  विचार  भी  करना  होगा  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  )  :  इसकी  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 Shri  Sat  Pal  Kapur  (Patiala):  You  may  decide  it  yourself  or  it  may  be
 decided  by  the  House.  You  are  creating  confusion.

 1६६
 श्री  ज्योतिमंय  बस  :  उन  सदस्यों  से  प्रार्थना  करे  जो

 मति  दिय  जाने  के  पक्ष  में  कि  वे  अपने  अपने  स्थान  पर  खड़े  हो  जायें  और  यदि

 नुसार  कम  से  कम  25  सदस्य  खड़े  हो  जाते  तो  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।

 अब  आप  के  लिये  ag  अनिवायं  है  fe  आप  मुझे  सभा  की  अनुमति  प्राप्त  करने  की

 अनुमति  दें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कृपया  बन्‌्ठ  जाइये  ।  आप  ने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  लिया  हैं
 अब  मुझे  देने  दीजिये  ।  और  यह  मामला  उठाया  गया

 श्री  इयासनन्दन  fast  :  यह  बहुत  ही  उचित  बात  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  मे  व्यक्तव्य  दे  दिया  है  और  सदस्य  भी  अपना  विचार

 व्यक्त  कर  चुके  अब  तो  यह  देखना  है  कि  यदि  सभा  इस  से  सहमत  नहीं  होती  तो

 क्या  मुंझे  ag  देखना  चाहिये  कि  उठायी  गयी  बात  ठीक  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  यदि  हार्दिक  क्षमा  याचना  की  ara

 श्री  दयास  नन्दन  fag:  गौर  खेद  व्यक्त  किया  तो  में  श्री  ज्योतिमंय  बसु  को

 अपोल  करूंगा  कि  aa  इस  had Fat  पर  जोर  न  =)

 श्री  अटल  बिहारी  किन्तु  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहिये  कि

 उनका  सभा  को  गूमराह  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  था  ।

 श्री  ज्योतिमंय  में
 उन  से  उन  से  यह  स्पष्ट  आध्वासन  चाहता  हूं  कि  देश  में  कहीं

 पर  भी  किसी  भी  परिस्थिति  में  देखते  ही  गोली  मारने  का  fers  नहीं  दिया  जायगा  ।

 गृह  मंत्री  उमाशंकर  :  में  सभा  को  यह  आइवासन  देना  चाहता  हूं  कि
 ह  -9  ४

 हमारा  सभा  को  गुमराह  करने  का  कोई  इरादा  नहों  था  तथा  जो  कुछ
 |

 टूम  हैं  उसके  लिये

 aq  ठ  |

 ey  a  ee  ee
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 Arrest  of  Members  Chaitra  27,  1896  (Saka)

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 मट्टी तेल  qm  निर्धारण  तथा  1974

 पट्रोलियम  और  रसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  में  आवश्यक

 वस्तु  अधिनियम  1955 की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  Uy Azey  तेल  अधिकतम

 मूल्य  निर्घारण  तथा  1974
 (feret  संस्करण  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  जो  भारत  के  राजपत्र
 wie  29

 1974 में  अधिसूचना

 संख्या  ato  सा ०  fro  150(5)  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  से  रखा  देखिए  संख्या  Tato
 ate  6717/74]

 भारतीय
 Tartataa  सेवा  की  अन्तिम  संशोधन  विनियम

 1974,
 भारतीय  पुलिस

 सेवा  परिवीक्षकों  अन्तिम  परीक्षा  संशोघन  विनिमय  1974,  और  भारतीय  बन  सेवा

 को  अन्तिम  संशोधन  1974

 गृह  मंत्रालय  कामिक  विभाग  में  wae  मंत्री  राम  निवास
 :  सें  अखिल

 भारतीय  अधिनियम  1951  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसुचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1 \  )  ATTA  प्रशासनिक  की
 अन्तिम

 संशोधन

 1974  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक
 30

 1974  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  309  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  भारतीय  सेवा  की
 अन्तिम

 संशोधन  1974

 भारत  के  राजपत्र  दिनांक  30  1974  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 सा०  नि०  310  में  प्रकाशित हुए  थे

 (3)  भारतीय  वन  की
 अन्तिम

 संशोधन  1974

 जो  भारत  के  राजपत्न  दिनांक  30  1974  में  अधिसूचना  संख्या  ato  सां०

 नि०  311  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 [aren  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  दी०-6715/ 74] 74]

 समाना

 सदस्यों  की  गिरफ्तारी

 ARREST  OF  MEMBERS

 wan  अटल  बिहारी  amie  और  area  सिह  चौहान  1

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेंने  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 मेंने  पुलिस  भोपाल  से  अध्यक्ष  के  नाम  प्राप्त  दिनांक  16  अप्रैल  ह  1974  के

 निम्न  तौर  की  सभा  को  सूचना  दे

 अटल

 बिहारी

 वाजपेई  और  भारतसिंह  लोक  को  पुलिस
 अधीक्षक भोपाल  द्वारा  जारी  किए  गए  व्यवस्था  संबंधी  आ

 के  में  मध्य  प्रदेश
 विधान  सभा  के  सामने  प्रदर्शन  करने  के  कारण  भ भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  188  तथा
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 17  1974  बिहार  और  गजरातਂ  की  स्थिति के  बार ेमें  घक्‍्तन्य

 पुलिस  अधिनियम  की  धारा  32  के  अधीन  16  1974  को  14.  5  बज  भोपाल

 में  गिरफ्तार  किया  गया  2.0

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  मुझे  रिहा  कर  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मेरे  विचार  में  इस  सूचना  कल  प्राप्त  हो  जायंगी  ।

 श्री  Fac  UHo  बनजी  2  आप  को  श्री  वाजंपेयी की  गिरफ्तारी

 की  सूचना  तो  मिली  परन्तु  आपको  सदस्यों  की  रिहाई  की  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  जेल  में  हैं  अथवा  जेल  से  भाग  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इंस  बारे  में  श्री  वाजपेयी  ही  कुछ  बता  सकते

 अब  श्री  ज्योतिमंथ  cag  लोक  लेखा  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेंग े।

 लोक  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 123 वां  तथा  114  at  प्रतिवेदन

 श्री  satfaaa  बस  मैं  लोक  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 Tega  करता  हूं

 (1)
 खादी

 ग्रामोद्योग
 आयोग  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक

 संघ
 सरकार  के  पैराग्राफ

 44
 और

 45
 पर

 | 123  वाँ

 गैलिक  ।

 (2)  1962-72
 के  दौरान  सीमा  शुल्क  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  की

 फा  सरकार  दवारा  क्रिपान्विति  की  समीक्षा  के  सम्बन्ध  में  समिति  के
 89

 वें  प्रतिवेदन  में  दी
 गई

 सिफारिशों  पर  सरकार  की  गई  कार्यवाही
 संम्बन्धी  114  वां  प्रतिवेदन  ।

 बिहार  और  गजरात  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  SITUATION  IN  BIHAR  AND  GUJRAT

 गृह
 मंत्री  उमा  शंकर

 :  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  8  और

 9  1974  को  गया  में  कुछ  छात्रों  ने  आदि  का  आयोजन किया  att

 10  अप्रैल  को  छात्रों  ने  लगभग  सभी  सरकारी  कार्यालयों  के  सामने  धरना  दिया  और  सरकारी

 कर्मचारियों को  कार्यालयों  में  जाने  से  रोका  ।  धरने  ने  बैंकों  और  टेलीफून  केन्द्र के  चारों

 और
 अधिक  गम्भीर  रूप  धारण

 और  उस
 दिन  टेलींफून  केन्द्र

 और
 बैंकों  में  कोई

 काम  काज  नहीं हो  सका  ।  10  1974 को  भारतीय  दण्ड  सहिता की  धारा  143/

 341/342  और  आपराधिक  कानून  संशोधन  अधिनियम  की  धारा  7  के  अधीन  31  व्यक्तियों

 को  गिरफ्तार  किया  गया
 11  1974  को  टेलीफून  केन्द्र  के  चारों  ओर  धरना

 तीव्र  हो  गया  था
 ।

 जिला  प्राधिकारियों  ने  धरनों  देंने
 वालों  की

 तितर-बितर  करने
 और

 ि ट लीफन ध्  केन्द्र  में  काम  को  सामान्य  बनाने  का  प्रयत्न  किंया  किन्तु  ह्म  प्रयत्न  बेकार  रहा  ।

 ध् टेलीफन [न  केन्द्र  में  काम  करने  वाले  थोड़े  से  कर्मचारियों  को  भोजन
 भी

 नहीं  पहुंचाया  जा
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 Statement  Re.-  Situation  in  Bihar  and  Gujrat  April  17,  1974

 शनी  उमाशंकर  -

 12  अप्रैल  को  जब  सब-डिवीजनल  आफिसर  टदेलीफून  केन्द्र  गये  और  अन्द

 जाने  at  कोशिश  at  तो  बड़ी  भीड़  जो  केन्द्र  के  सामने  war  हो  गई  उन्हें  ऐसा

 नहीं  करने  दिया ।  एस०  डी०  ato  ने  प्राधिकारियों  से  सहायता  मांगी  aa

 डिवीजनल  मेजिस्ट्रेट  और  पुलिस  उप  अधिक्षक  भीड़  को  हटाने  के  उद्देश्य  से  टेलीफून  केन्द्र

 पर  गये  ताकि  एस०  डी०  ओ ०  अपने  कार्यालय  में  प्रवेश  कर  सक े।
 जिन्होंने  एस०  डी०  ato  को  अपने  कार्यालय  में  प्रवेश  करने  से  रोका

 तार  कर  लिये  गय  ।  भीड़  हिसा  पर  उतर  आई  और  भारी  पथराव  करने  लगी  ।  हिसक
 भीड़  जो  आसपास  की  गलियों  और  उप  गलियों  में  घस  गई  तितर-बितर  करने

 मकानों  की  छतों से  बोतल  और  ईंटें  फेंकने  के  कारण  बड़ी  संख्या में  कांस्टेबल  जख्मी  हुए ं।

 के  लिए  लाठी  चार्ज  करना  पड़ा
 ।

 भीड़  द्वारा  भारी  पथराव
 और

 सड़क  के  दोनों  ओर  के

 भीड़  पुनः  सड़क  पर  आ  गई  और  भारी  पथराव  शूरू  कर  दिया  शहर  से  पुलिस
 टाऊन  बिहार  सैनिक  पुलिस  के  दो  उप-निरीक्षकों  तथा  एक  सुबेदार

 और  20  होमगार्डों  समेत  48  पुलिस  कर्मचारी  हए  ।  पुलिस  की  एक  गाड़ी  को  आग

 लगा  दी  गई  ।  पथराव  को  नियंत्रित  करने  अथवा  हिंसक  जिसके  सावेजनिक  सम्पत्ति

 को  गम्भीर  क्षति  पहुंचाने  की  सम्भावना  को  करने  में  लाठी  at  और

 अश्रूगैस  का  प्रयोग  प्रभावहीन  तो  टेलीफून  केन्द्र  के  निकट  तीन  स्थानों  पर  गोली  चलानी

 पड़ी  दो  स्थानों  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  के  द्वारा  और  तीसर  स्थान  पर  केन्द्रीय

 रिज्व  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाई  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचित  है  कि  अब  तक
 की  गई  प्रारम्भिक  जांच  से  मालूम  होता  है  कि  आठ  राउंड  गोली  चलाई  गई  ।  गोली  चलने
 के  परिणामस्वरूप  दुर्भायवश  8  व्यक्ति  मारे  गए  और  10  व्यक्तियों  को  चोट  आई

 2  1974  के  तीसरे  सप्ताह  में  बिहार  सरकार  के  अनुरोध  पर  भारत  सरकार

 द्वारा  आन्तरिक  सुरक्षा  कार्यों  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  रिज़बवें  पुलिस  की  कुछ

 टुकड़ियां  उनको  उपलब्ध  गई  ।  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  गया  में  देखते

 हीਂ  गोली  मारने  का  कोई  आदेश  नहीं  दिया  गया  और  सभी  तीन  बार  गोली  घटनास्थल

 पर  उपस्थित  मैजिस्ट्रेट  के  आदेश  के  अधीन  चली  राज्य  सरकार  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  जिला

 मैजिस्ट्रट  द्वारा  बिहार  पुलिस  नियमावली  के  सम्बद्ध  नियमों  के  अधीन  गोलीकाण्ड  की  जांच

 की  जायेगी  ।  जिला  गया  ने  गया  में  पुलिस  गोलिंकाण्ड में  मारे  गये  प्रत्येक  व्यक्ति
 के  निकट  सम्बन्धी  को  1,000. 00  रुपये  और  प्रत्येक  जख्मी  को  500.00  रूपये  का

 ग्रहात  भुगतान  स्वीक्नत  किया  है  ।

 3.
 गुजरात  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  बुलसर  में  कोई

 दंगे  नहीं  हुए  थे  तथा  पि
 11  अप्रैल  की  रात्रि  को  दो  सम्प्रदायों  के  सदस्यों  के  बीच  झगड़े  के  परिणामस्वरूप  कैरा

 जिले  के  बोरसद  में  पुलिस  को  गोली  चलानी  पड़ी  ।  गोली  चलाने  से  5  की  दुःखद  मृत्यु

 हुई  तथा
 10

 घायल
 व्यक्तियों

 को  अस्पताल  में  दाखिल  किया  गया  8,  9
 10  अप्रैल

 को  कैरा  जिले  के  आनन्द  और  वल्लभ  विद्यानगर  के  पास  के  कस्बे  में  आगजनी

 इत्यादी  की  घटनाएं  हुई  थी  ।  स्थिति  को  नियंत्रण  में  करने  के  लिए  पुलिस  को  गोली  चलानी

 पड़ी
 ।

 पुलिस  के  गोली  चलाने  के  परिणामस्वरूप  दो  व्यक्तियों  की  qT = a)  हुई  थी  ।  राज्य

 सरकार  ने  सुचित  किया  है  स्थिति  सामान्य  है  तथा  इन
 सभी

 नगरों  में  स्थिति  पुर्णतः
 नियंत्रण में  हैं  ।

 सरकार  गया  तथा  गुजरात  के  अन्य  स्थीति  की  इन  घटनागों पर  गहरा  करती

 है  तथा  मारे  गए  व्यक्तियों के  शोक-संतप्त  परिवारों  के  पूर्ण  नहा  a  दल  प्रकट  करती
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 में  सत्यनिष्ठापूर्वक  करता  हूं  कि  सदन  के  सभी  वर्ग  हिसा  त्यागने  के  लिये

 गुजरात  तथा  अन्य  स्थानों  में  छात्रों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  से  मेरी  हादिक  अपील  में  मेरा

 साथ  देंगे  तथा  शान्ति  और  सामजस्य  कायम  रखने  हमारे  प्रजातांत्रिक  समाज  के  मौलिक
 मूल्यों  की  मर्यादा  बनाये  रखने  में  सहयोग  प्रदान  करेंगे  ।

 Shri  Ishwar  Chaudhary  (Gaya)  :  On  a  point  of  order,  Sir,  Just  now  the  Minister
 has  said  that  he  never  speaks  a  lie.  I  challenge  him.  I  had  been  to  Gaya  for  the
 last  three  days.  Moreover  I  belong  to  Gaya  area.  Two  hundred  rounds  of  bullets
 were  fired  and  the  announcement  of  ‘shoot-at-sight’  was  made.  The  people  there

 were  chased  and  beaten  in  the  streets.
 were  tear  gassed  and  lathi-charged  and  beaten  brutely.

 There  are  still  strains  of  blood  in
 The  children  and  students

 the
 streets  there.  The  holi  of  blood  was  played  on  the  16th  and  on  the  night  of
 13th  .  Unterruptions).

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कृपया  शान्त  रहिये  ।  मेंने  श्री  ईश्वर  चौधरी  को  बीच  में  ही  रोक

 दिया  है  क्योंकि  मेरा  विचार  यह  नहीं  है  कि  उन्होंने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  है

 मैं  स्थिति  के  बारे  में  बता  रहा  हुँ  जैसा  कि  मैंने  इसे  समझा  वह  गृह  मंत्री
 दवारा

 गये  तथ्यों  को  गलत  बता  रहे  हैं

 अभी  उसी  दिन  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  इस  बात  के  बारे में  चर्चा  की  थी  मैंने  कहा
 था  कि  निथमों  के

 अनुसार्‌  वक्तव्य
 देने  के  पश्चात  कोई  प्रश्न  नहीं  जा  सकता

 ।
 हम

 सभी  उससे  सहमत  हो  गये  थे  ।
 मेरे

 विचार  में  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  सभा  को  बताया

 था  कि  यदि  आप  यह यह  महसुस
 करते  हैं  कि

 वक्तव्य
 के  पश्चात  चर्चा  किये  जाने  की  आवश्यकता

 तो  हम  के  लिये  सहमत  हो  किन्तु  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  बैठक  के  पश्चात

 ही  यह  चर्चा  at  जायेगी ।  इसलिए  हमें  इसे  यहीं  समाप्त  कर  देना  चाहिये ।

 श्री  अदल  बिहारी  वाजपयी  :  माननीय  मंत्री  ने  एकतरफा  बात  को  कम  किया

 इसे  कल  में  प्रकाशित  कर  दिया  जायेगा
 ।

 दूसरे  पक्ष
 की

 बात  क्या
 यदि  तथ्यों  को  तरोड़ा  मरोड़ा  गया  है  और  सभा  को  गुमराह  किया  गया  तो इसका

 उपचार  क्या  है  ?  क्या  हमें  इस  बारे  में  चर्चा  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  ।

 श्री  विक्रम  सहाज॑त  :  ये  आरोप  निराधार  हैं  और  इन्हें  कार्यवाही  वृतान्त

 में  भी  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  दयाम  नन्दन  मिश्र
 :  हम  कल  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  जो  कुछ  श्री  बाजपेयी ने  कहा  है  उसे  कायवाही  वृतान्त  में  शामिल

 कर  जायेगा  ।  मेरे  विचार  से  सभी  बातें  चर्चा  में  आयेंगी  ।

 श्री  अटल  बिहारी  areca  हग

 गद

 मी

 सुनिष्टि

 कॉल

 हि  आकाशवाए  दारा भी  मेरे  कथनों  का  विवरण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 इसे  gore  में  कर  लिया  गया  a

 पुर्ण  घोषणाਂ  शीर्षक  भी भी  देने
 fear  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 सदस्य  संतुष्ट  नहीं  हुए  अतः  उन्हें  इस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर

 मिलेगा  tae  बात  काफी  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  माननीय  सदस्य  क्या  चाहते

 श्री  ज्यॉतिमेंय  बसु  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  ।  माननीय  सदस्य  ने

 पुनः
 जो

 कुछ  कहा  है  वह  पूरी  तरह  झूठ  के  समान  ही  मैं  शब्द
 का

 प्रयोग
 करना  क्योंकि  वे वे  इससे  नाराज़  हो  जाते  हैं  ।  मैं  उन्हें  एक  अवसर  देना  चाहता
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 a

 श्री  ज्योतिर्मय

 हूं  कि  वह  अपने  वक्तव्य  को  सुधार  लें  क्या  यह  सच  है  या  wat  कि  गया  के  जिलाधीश

 ने  समाचारपत्रों  को  यह  बता  कर  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  उन्होंने  देखते  ही  गोली

 मारने  का  आदेश  दिया  था  और  इसलिए  मंत्री  महोदय  को  यहीं  और  अभी  अपने  वक्तव्य
 को  सुधारना  चाहिये ।  अन्यथा  में  एक  विषेशाधिकार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करूंगा |

 श्री  विक्रम  egret :  क्या
 अब  हम  चर्चा  करने  जा

 रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  कोई  प्रशन  न  पूछी  जाये  मैं  अब  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा

 चूंकि  मैंने  अपना  निर्णय  दे  दिया  है  कि  हम  इंस  पर  चर्चा  करेंगे  और  हम  «4.
 30  बजे

 म०  प्र०  पुनः  मिलेंगे  और  इसके  लिए  समय  निश्चित  अब  और  किसी  बात  को

 वाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  जायेगा  1

 नियम  377  के  अन्तरगत  मामले

 MATTERS
 UNDER  RULE  377

 fargettt  मोटर्‌स  के  एक  तिहाई  साम्य  पूजी  शेयरों  का  अधिग्रहण  करने
 के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 की  जनरल  मोटर  कम्पनी  को  कथित  अनुमति  देना

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 नियम  377  के

 अन्तर्गत
 मैं  सभा  को  इस  समाचार  के

 बारे  में  बताना  चाहता  हूं  कि  अमरीका  की  जेनरल  जो  एक  प्रसिद्ध  और  बंहु-राष्ट्रीय
 कम्पनी  को  हिन्दुस्तान  मोटर्स  के  एक  तिहाई  शेयर  दिये  जाने  की  अनुमति  दी  जा  रही

 इन  इक्विटी  शेयरों का  मूल्य  ठे  करोड़  रुपये  होगा  ।  इससे  यह  कम्पनी  जनरल
 मोटर्स  में  इक्विटी  शेयर  रखनेवाली  सब  से  बड़ी  कम्पनी  हो  जायेगी ।

 मैं  इस  मामले
 की

 ओर  सरकार  का  ध्यान  इस  लिये  दिलाना  चाहता  हूं  क्योंकि  ऐसा
 करना  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  सिद्धान्तों  और  मार्गदर्शक  अनुदेशों  और
 परम्पराओं  के  विपरित  है  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  विदेशी  कम्पनियों  को  इस

 देश  में  भारतीय  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  करने  की  अनुमति  दी  जाती  परन्तु  उन्हें
 वर्तमान  कम्पनियों  के  इक्विटी  शेयर  खरीदने  की  अनुमति  महीं  दी  जाती  प्रकार जनरल

 meq  को  दी  जा  रही

 शी  sara
 नन्दन  मिश्र  :  कुछ

 और  उदाहरण  भी  इस
 की

 अवश्य  ही  निन्दा
 की  जानी  जसा  कि  अन्य  उदाहरणों  की  पहले  निन्दा  की  गयी  थी  ।  .

 श्री  गप्त  :  ्  इस  उदाहरण  की  ओर  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता
 मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देकर  यह  स्पष्ट  करें  कि  सरकार  अपने  वर्तमान  मांगंदर्शक

 सि
 हैं

 उल्लंघन  क्यों  कर  रही  ।

 टेलको  कम्पनी  देश  में  ट्रक  का  निर्माण  करती  उसे  सरकार  मे  कुछ  समय  पूर्व  कहा
 था  कि  वहू  ट्रक  बनाने  में  जर्मनी  के  डायमलर  बैंज  से  अपना  सहयोग  समाप्त  कर

 किन्तु  इस  मामले  में  हिन्दुस्तान  मोटर्स  द्वारा  ट्रक  बनामे के  लिये  तकनीकी  जानकारी

 प्राप्त  करने  के  लिंए  अमरीका  की  जनरल  को  एक  तिहाई  इक्विटी  शेयसंरों  को  खरीदते

 की  मनुमति  दी  जा  रही  क्या  यंह  सच  है  कि  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मे  एक  समिति
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 बनायी  थी  जिस  ने  अपने  प्रतिवेदन में  अन्य  बातों  से  यह  भी  कहा  है  कि  प्रौद्योगिकी  प्राप्त

 करने  के  लिये  विदेशी  इक्विटी  सहयोग  प्राप्त  करना  आवश्यक  नहीं  उस  प्रतिबंदन  और

 उस  सिफारिश  का  क्या  क्या  इसे  दबा  दिया  गया  है
 ?

 प्रौद्योगिकी  को  प्राप्त  करने  .
 के  लिये  बिड़ला  बन्धुओं  हिन्दुस्तान  मोटर्स  में  ट्रकों

 के  उत्पादन में  वृद्धि  करने  हेतु  यदि  आवश्यकता  तो  प्रौद्योगिकीय समझौता  किया  सकता

 है  ।  किन्तु  सरकार  के  बहाने  इस  विदेशी  बहु-राष्ट्रीय  दत्य  को  यहाँ  आने

 और
 ma

 इस
 कम्पनी

 के  एक
 तिहाई  इक्विटी  शेयरों

 को
 प्राप्त  करने

 की
 अनुसति

 कयों
 देने जा

 रही  हैं
 ?

 यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है
 जो

 सरकार
 की

 मूल
 नीति

 को  प्रभावित  कर  रहा
 सरकार  को  हमें  बताना

 चाहिये  कि  इस  सौदे  के  पीछे  वास्तविकता  क्या
 है

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  टो०  wo  :
 मैं  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता
 हू

 सरकार

 ने  जनरल  मोटस मोटस  संबंधी  प्रस्ताव
 पर  हम  विचार  कर  रहे  बारे  में  कर  लिया  है  कि

 जनरल  मोर्टर्स

 श्री  स्योतिसंय बसे  अब  यह  किस  चरण  में

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  यह  विचाराधीन  है  ।

 श्री  ware  नन्दन  सिश  )  क्या  एकाधिकार  आयोग  ने  इसकी  सिफारिश  की  थी
 ?

 श्री  Ao

 ु
 पाई  हम  कोई  भी  अनियमित  बात  नहीं  करेंगे

 ।
 यह  बात  सही  नहीं

 इस है  कि  हम  ने  में  निर्णय  कर  लिया

 में  सभा  के  सामने  प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  ।

 श्री
 पीलू  सोदी  केवल  लाबी  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  टी०  ए०  पाई
 :  हिन्दुस्तान

 मोटर्स  की  अधिकृत  पूंजी  20  करोड़  रुपय ेहै  और  चुकता

 पंजी का

 13.62  करोड़  रुपये  की  है  जिसमें  से  31  प्रतिशत  पर  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं

 है  |

 हिन्दुस्तान मोटसे  कम्पनी  अम्बेसेडर  कार  का
 निर्माण  करती  उन्होंने  ट्रकों  का  निर्माण

 करने  =  हेतु  कोई  सहयोग  नहीं  किया  है  1  उसकी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  15,000  बेडफो्ड

 ट्कों ी  के  निर्माण  करने  की  किन्तु  वहू
 2,500

 अधिक  ट्रक  नहीं  बना
 पाई

 है  क्योंकि
 इन  ट्रकों  की  fat  नहीं  हो  क्योंकि  इनके  इंजन  का  कार्यसंचालन  संतोषजनक  नहीं

 व्यापारिक  प्रयोग  में  आने  घाली  मोटरगाड़ियों  के  लिये  देश  को  टेलको  और  अशोक

 लेलैण्ड  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है
 ।.

 हमने  टेलको  को  अपनी  क्षमता  24,000  से  बढ़ाकर
 36,000  करने  और  अशोका  लेलैण्ड  को  5,400  से  बढ़ाकर  10,000  करने  की  अनुमति
 दे  दी

 नत
 इस  का  अर्थ यह  हुआ  कि  क्षमता  के  इस  विस्तार  से  46,000  ट्रक  उपलब्ध

 हो
 हमे  यह  देखने  का  करते  रहे  हैं  कि  अन्य  एककों  में  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता

 का  पुरा  उपयोग  क्यों  नहीं  किया  जा  सका  और  उसंकी  बजाये  नये  सिरे  से  पुंजी  निवेश
 क्यों  feat  गंया  है

 ?
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 टी०
 qe

 मैं  अपने  मामले  की  वकालत  इसलिए  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  अभी  तक  इसके  बारे  में

 कोई  fora  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  उसकी  गेर

 जिम्मेदारना  ढंग  से  आलोचना  की  जाये  सरकार  इस  बात  पर  पुरी  तरह  से  विचार  करेगी
 fe

 इससें  पश्चिम  बंगाल  में  रोजगार  में  कितनी  वृद्धि  होती  इससे  देश  के  निर्यात  में
 7  करोड़  रूपये  की  वृद्धि  होने  की  संभावना  सरकार  के  समक्ष  प्रस्ताव  यह  हैं  कि  उन्हें
 6  करोड़  के  Aeq  की  इक्विटी  रखने  दी  परन्तु  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  हम  सम्पूर्ण

 अपेक्षित  मशीनरी  विश्व  से  टेंडर  मंगवा  कर  ही  खरीदे  सो  इसमें  भी  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  टेलको  के  विस्तार  पर  भी  लगभग  12  करोड़  रुपयेकीਂ  विदेशी  मुद्रा  खर्च  आयेंगी

 यह  मामला  भी  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  6  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  अनुमति

 दी  जाये  या  नहीं  ।  तथ्य  तो  यह  है  कि  हम  जो  भी  निर्णय  करेंगे  वह  भारत  सरकार  के

 हित  में  ही  किया  जायेगा  और  अभी  तक  अन्तिम  रूप  से  कोई  भी  निर्णय  नहीं  किया  गया
 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  यह  समाचार सही  नहीं  है  कि  सरकार  इसके  बारे  में  निर्णय

 ले  लिया है

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मेरा  है  कि  मंत्री  महोदय  का  यह  उत्तर

 तो  हमने  सुन  लिया  मामला  अभी  सरकार  के  बिचाराधीन  उस  पर  fra
 नेह a  रहा  है  करि  विदेशी

 सांझे  को  घटाया  जाये  और  देश  की  कम्पनियों  का  राष्टीयकरण  किया  जाये  ।  फ्रांस en
 गया  हमारे  देश  निरन्तर  इस  बात  पर  बल  दिया  जा

 के  एक  लेखक  ने  अपनी  पुस्तक  में  लिखा  है  कि  यदि  ag  राष्ट्रीय  निगमों  को  इसी  प्रकार

 पनपने  दिया  गया  तो  आगामी  दस  वर्षों  में  सम्पुर्ण  योरुप  अमरीका  की  कालोनी  बन  जायेगा

 फिर  दुसरा  पहलू  यह  है  कि  जब  टेलको  को  मशीनों  आदि  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी

 मुद्रा  दी
 जा

 सकती  है  तो  फिर  हिन्दुस्तान  Wea  को  इसी  प्रकार  की  अनुमति  देने  में  क्या

 एतराज  यह  सम्पूर्ण  नीति  का  प्रश्न  है  कि  ag  राष्ट्रीय  निगमों  को  हमें  अपने  देश  में
 पनपने  देना  है  या  नहीं

 उपाध्यक्ष महोदय  :  मेरा  मुख्य  उद्देश्य तो  सदन  की  कार्यवाही  चलाने  का  है  ।  श्री  च्झ

 द्वारा  नियम  377  के  अन्तर्गत  यहू  चर्चा  उठाई  गई  और  मंत्री  महोदय  ने  उसका  उत्तर  दे

 दिया
 ।

 यह  ठीक  है  कि  यह  विषय  काफी  गंभीर  है  और  काफी  सदस्य  इस  पर  बोलने  के
 लिए  उत्सुक ~~  हैं  परन्तु  प्रक्रिया  नियमों  के  अस्तगंत  में  इसे  पूर्ण  wat  का  विषय  नहीं  बनने
 दे  सकता  ।  अब  हमें  इसे  यहीं  समाप्त  करना  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एम०  alast  :  हम  मंत्री  महोदय  से  यह  आश्वासन  चाहते  हैं  कि

 इस  मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पूर्व  सदन  को  इस  पर  wat  करने  का  अवसर  दिया
 जायेगा  |

 || श्री  ज्योतिमंय न  हाबेर) : में मंत्री महोदय मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रथम  तो  यह  जानना

 हूं  कि  ag  हिन्दुस्तान  Aiea oO re
 को

 विदेशी  मुदा  देने  को  तैयार  क्यों  नहीं  दूसरे  टेल्को

 अशोक  लेलैण्ड  की  निर्मित  क्षमता  कितनी  है  और  तीसरी  यह  की  जब  सम्पूर्ण  योरुप

 और  यहां  तक  की  अमरीका  ५ मे बह  राष्ट्रीय  निगमों  की  आलोचना  हो  रही  तो  अचानक

 हमारी  सरकार  उनकी  ओर  अकष्ट  होने  का  क्‍या  कारण  z?  .

 श्री
 do  Yo  पाई

 :
 हमने  न  बहु  राष्ट्  निगमों  को  कोई  निमंत्रणहि  दिया है  और  न

 ही  हमने  यह  निर्णय  किया  है  कि  उन्हें  हमारे  विचारार्थ

 हम  यह  बात  पूरी  तरह  से  समझते  हैं  कि  बहुराष्ट्रीय

 अपने  प्रार्थनापत्र  नहीं  भजने  चाहिये  ।
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 हो  जाते  हैं  कि  वह  सरकारों  को  ही  बदलने  ar  गिराने  की  शक्ति  एकवित  कर  लेते
 हम

 इसे  भली  मति  अवगत  हए  इस  बात  का  नि्णय  सदन  पर  छोड़  देंगे

 कि

 हे अपने  देश  के  लिए  क्या  करना  चाहिये  |

 eon

 का

 नदीय  दो  साद  पार  सवा

 नी

 पा  भो
 अरब  समाप्त

 कर  दिया गया  है
 फिर  भी  पंजीनिवश ₹े देश में  उनकी  हिस्सेदारी

 14  प्रतिशत  की  है  ।  कई

 बह  राष्ट्रीय  कम्पनियों  की  पुंगी  देश  में
 लगी  हुई  है  मेरा  कहने  का  तात्पर्य  यह

 कि  महत्व  की  बात  यह  होती  है  कि
 कितनी

 एंजी
 लगी  हुई  हैं  और  हमारे  देश  से  कितनी पूंजी  बाहर  जाती  है  ।  अगर  यदि  हमें  इस  प्रश्न  के  बारे  में  सदन  की  अनुमति  के

 अनुसार  ही  निर्णय  करना  है  तो  हमें  देश  में  पूंजीनिवेश  की  सम्पूर्ण  नीति  के  बारे  में  विचार

 करना  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  करते  समय  राष्ट्र  नीति
 की

 ओर  पूर्ण  ध्यान
 देगी  और  केवल  इस  afte  से  निर्णय  नहीं  feat  जायेगा  fe  उससे  किसी  विशेष  व्यापार

 गृह  को  लाभ  हो  रहा  हो  ।

 पाठ्य  पुस्तकों  के  निर्वात  a  कथित  घोटाला

 श्री  बस्त  साठे  समाचारपत्रों  में  यह  समाचार  देखने  को  सिला  है  कि  हमारी
 सरकार

 को  पाठ्य  पुस्तकों  के  निर्यात  काय  में  लगे  एक  मिरोह  50:  लाख  रुपय प्रतिवर्ष की

 we  हील  हो  रही  ह  कर
 काली

 तौर
 पर  चल  wer  ae  fate  ome  इंगलिश

 लंगवेज  बुक  लन्दन  और  मेक  ग्रा  मिल  कोगाकुशाह  से  आयात

 की
 जा  रही  कम  मूल्य  की  पुस्तकों  से  सम्बद्ध  आज  वास्तविक  स्थिति  यह  हैं  कि  विज्ञान

 रसायन  शास्त्र  और  जीव  विज्ञान  आदि  से  सम्बद्ध  गें  को  देश  से  बाहर  भेजा  जा  रहा

 तथा  अश्लील  साहित्य
 को

 देश  में  ही  खपाया  जा  रहा  यह  गिरोह
 में  ही  इतना

 सक्रीय  कार्य  कर  रहा  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  सस्कार  को  इस  सम्बन्ध  में में  अपेक्षित  ara

 वाही  करनी  चाहिये  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इसके  बारे  में  कुछ  बतायेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 आज  वह

 इस
 के  बारे  में  कुछ  नहीं  बतायेंगे

 ।

 Pa
 एस०  एस०  बनर्जों

 आज  समाचार  पत्नों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 कुछ  ग्लूकोस  दिल्‍ली  के  अस्पतालों में  at  पाया  गया

 ene  इसके  बारे  में  मंत्री  महोदय  कल  वक्तव्य  दे  चके  हैं  ।

 eer ct

 TAaTAT  की  मांगे  1974-75

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1974-75

 पटोलियसਂ  और  रसायन  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 सर्वश्री  एस०  एल०  श्री  एस०  एन०  डा०  लक्ष्मीनारायण

 पांडेय  और  आरए  ato
 बड़े  ने  अनुदानों  की

 मांगों  के  बारे  में  कठौती  प्रस्ताव  दिये  है  ।

 अगर  ag  we
 तो

 अपने  कठौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 |  शी  नवल  किशोर  fag  पिठासीन  हए
 L  SHRI  NaVAL  KisHore  SINHA  in  the  chair
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 a

 पेट्रोलियम  और  रखायन  मंत्रालय यक  बर्थ  1974-75  की  अनुदानों  at  निस्नलिखित  मांग  प्रस्तत  कि  qty

 The  following  Demand  for  Grants  for  the  Year  1974-75  for  the  Ministry of of  Petro-
 leum  and  Chemicals  were  moved

 ह

 मांग  शीर्षक

 सख्या  पंजी

 0.0  पेटोलियम  और  मंत्रालय  58,  58;  000  2,00  7,68,000

 पंदोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  की  मांगों  क  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किए  गएं

 मांग  कटौती  प्रस्ताव  का  नाम  कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 सख्या

 70  9  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  तेल  शौधनशालाओं  की  राशि
 ben ll
 में  100

 रुपये

 क्षमता  बढ़ाने  में  विलस्ब  |  घटा  दिये  जाये  ।

 0  10  डा०  लक्ष्मीनारायण  नयी  तेल  शोधनशालाए  राशि  में
 100

 रुपये

 स्थापित  करने  में  असफलता  |  घटा  दिये  जाये

 11  रुपय थे बै  डा०
 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  देश  में  उवेरकों  की  बढती  राशि  मैं  से  100

 gat  मांग  के  अनुसार  उनका  घटा  दिये  जाय

 उत्पादन  बढ़ाने  में  असफलता  |

 12  डा०  राशि  में  से  0.0  रुपय u  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  एश  की  मांग  के  अनसार

 उसका  उत्पादन  बढाने  में  विलम्ब  |  चटा  दिये  जाय  |

 म  13  STo  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  के  राशि  में  100  रुपय

 घटा  दिये  जाय॑  | कार्यकरण में  सुधार  करने  में

 लिलम्ब |

 yy  14  डा०  लक्ष्मीनारायण  उत्तर  राजस्थान व  मध्य  शशि  में  100  रुपय

 घटा  दियें  जाये प्रदेश  में  नए  पावर  एलकॉहोल
 सपंत्लों  के  संबंध  में  सम्भावनाएं

 होते  हुए  भी  उन्हें  स्थापित

 करने  में  असफलता  |

 15  STO  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मिट्ठी  का  राशि  में  100  रुपय

 तेल  ata  से  उपलब्ध  क  राने  घटा  दिय  जाये  ।

 में  असफलता  |

 ह  16  राशि  में  100  रुपये डा०  लक्ष्मीनारायण  पाणष्डेंय  किसानों के  लिए  डीजल  की
 उपलब्धि  कराने  में  असफलता  घटा  दिय  जाये  |

 17 ज  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  उवंरक  संयंत्री  की  राशि  में  100  रुपये
 क्षमता  बढाने में  विलम्ब  |  घटा  दिये  जाये  ।
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 मांग  wert  प्रस्ताव  का  नाम  ay  ती  की  राशि

 प्रस्ताव

 =

 70  18  Be  :  asararaag qs सयण  पाण्डेय  नये  acy  संयंत्रों  कीਂ  स्थापना  राशि  में  100  रुपे

 करने  में  विलम्ब  ।  घटा  दिये  जाये  |

 a  19  डा०  लक्ष्मीनारायण  faaraa  के  क्षेत्रों  तथा  गंगा  राशि  में  100

 के  तटीय  tal  में  तेल  की  घटा  दिये  जाये

 करने  के  प्रति  उपेक्षा  ।

 3?  20  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांण्डेंग  मध्य  प्रदेश में  कच्चे  साल  कीਂ  सशि  में  100  रुपये

 उपलब्धि के  भी  एक  और  घटा  किये  जाये  ।

 3425  संयंत्र  लगाने  प्रति  उपेक्षा  |

 21  STo 1?  लक्ष्मीनारायण  पांण्डेंय  पैट्रोल  तथा  मिट्टी के  तेल  के  राशि  में  100  रुपये

 बढ़ते  भाव  को  रोकने  में  असफलता  |  घटा  feq  जाये  |

 थी  बीरन  दत्त  पश्चिम  )  सब  से  पहले  मे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  शक्तियों

 ने  तेल  के  बारे में  इस  प्रकार  की  नीतियां  बनाई  जिनसे  उनका  अपना  हित  होता  और  तेल  का  उत्पादन  करने

 वाले  देशों  का  अहित  ।  इस  स्थिति  में  परि  वत  न  उस  समय  देखा  गया  जब  अरब  देशों  में  अपने  हितों  के  प्रति

 जागरूकता  आई  और  उन्होंने  शक्तियों  को  चुनौती  दी  ।  अरब  देशों  को  इस  जागरूकता

 के  फलस्वरूप  सम्पुर्ण  विश्व
 में

 तेल  संकट  आ  खड़ा  हुआ  भारत  सरकार  ने  भी
 गत

 20  वर्षों  में  तेल  के

 बारे  में  किसी  की  कोई  स्वतन्त्र  नीति  नहीं  बनाई  थी  ।  हम  मुख्यता  विदेशी  तेल  कम्पनियों  ही
 आश्रित  रहे  ।  आज  स्थिति  यह  &  की  साम्राज़्यवादी  शक्तियां  इस

 संकट
 का  सामना  करनें  में

 qa  भारत  की  स्थिति  काफी  गंभीर  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  ठोक  ही  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  तेल  के  संसाधनों  की  कसी  नहीं  है  और  इस  तथ्य  की

 पुष्टि  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  पुनरीक्षण  समिति  द्वारा  1971-72  में  की  जा  चकी  है  ।  आयोग

 द्वारा  इन  संसाधनों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  प्रयत्न  भी  किये  गय  है  तेल  विशेषज्ञों  का  विचार  है  कि

 पश्चिम  बंगाल  के  बोदरा  क्षेत्र  में  तेल  संसाधन  है  ।  आसाम  के  त्रिपुरा  क्षेत्र  में  भी  इसी  प्रकार  की

 संभावना  है  परन्तु  प्रबन्धक  इस  को  स्वीक्रार  नहीं  करते  ।  अत  उनके  द्वारा  इस  के

 खोज  में  विशेष  रूचि  नहीं  ली  जा  रही  है  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  को  भी  लिखा  था  ।  उनਂ

 के  आदेशानश्वर  एक  aanar  समिति  भी  fara  की  गई  परन्तु  उसने  अभी  अपनी  wager  प्रस्तुत

 नहीं  किया  हैं  मालवीय  समिति  का  मत  भी  यही  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  उदासीनता

 के  कारण  तेल  संसाधनों  का  सर्तकता  के.साथ  पता  नहीं  रहा है  Aa:  मेरा  अनुरोध

 है  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  ओर  उचि८  saa  देना  चाहिये  ।

 मुझे  एसा  पता  चला  है  कि
 कुछ  विदेशी  कम्पनियाँ  ने  भारत  सरकार  से  उन  क्षत्रों में  तेल  की  खोज  करने भ्

 की  पेश  कश  की  है  जिन  क्षेत्रों  को  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  छोड़  दिया  गया  था  ।  Fa
 ने  अपनी  पेशकश  में  यह  भी  कहा  है  खोज

 काय  का  सारा  खर्चा  ag  अपने  पर  लेने  को  तैयार  है  परन्तु
 यदि  खोज  में  उपलब्ध  हो  जाये  तो  केवल  उसका  कुछ  भाग  उन्हें  दे  दिया  जाये  ।  अब  आप  हो  बताइये
 कि

 इससे
 क्या  array  निकाला  जा  सकता  है  ।  इससे  यह  पुर्णतया  स्पष्ट  है  कि  arate  द्वारा  इस  काय
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 लिए  ईमानदारी  से  कार्य  नहीं  किया  गया  है  ।  चीन  ने  तेल  का  खोज  काय  हम।रे  से  बाद  में  आरम्भ  किया

 था  परंतु  अब  उस  देश  में  तेल  उत्पादन  इतना  हो  रह  है  कि  भ  उनसे  जलने

 लगे  मेरे  विचार  से  हमें  अपने  नौक  हो  यथा  परियोजना  प्रबन्धकों  आदि  की  ater,  अपने  तेल

 षज्ञों के  मत  को  अधिक  महत्व  देना  चाहिय  ।  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  हमें  अपनी  तेल  सम्बन्धी  नीति

 में  आधारभूत  परिचतेन  करने  होंगे  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया है  कि  देश  को  कच्चे  तेल  के  आयात  के  लिए

 वर्ष  1973-74  में  300  करोड़  रुपया  ख  च करना  पड़ा  और  1974-75  में  .1,500  करोड़  रुपया  खर्चे

 किये  जाने  का  अनुमान  है  ।  प्रतिवेदन  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  देश  में  अपनी  आवश्यकता  के  केवल

 एक  तिहाई  तेल  का  ही  उत्पादन  किया  और  शेष  दो  तिहाई  तेल  आयात  करना  पड़ा  ।  इससे  यह  स्पष्ट  है
 कि  हमें  कितनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  इस  पर  खच  करनी  पड़ती  है  ।  इस  काय  के  लिए  कुछ  विदेशी

 नियों  के  सहयोग  की  ata  भी  चल  रही  है  ।  एसा  भी  सुनने  में  आया  है  कुछ  बहुराष्ट्रीय  निगम  भी  इस

 क्षेत्र  में  अग्रसर  होने  का  प्रयत्त  कर  रहे  परन्तु  हमें  उनकी  भूमिका  से  पुर्णतया  सतके  रहना  होगा  |

 अब  टीयूब  तेल  सम्बन्धी  नोति  को  ही  लीजिये  ।  सरकार  का  विचार  था  कि  शायद  इससे  तेल  की  खपत

 कुछ  कम  हो  परन्तु  इसमें  उसे  कोई  सफलता  नहीं  fact  |  देश  में  चारों  ओर  चोर  बाज़ारी  को

 बोलबाला  है  ।  भट्टी  का  तेल  भी  आज  नहीं  है  उसके  बारे  में  भी  अनेक  हेर  फेर  चल  रहे  है  और

 उद्योगों  को  उसकी  सप्लाई  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  परिणामस्वरूप  अने  क  विकास  कार्य  रूके  पड़े  परन्तु

 एसा  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं  है  क्योंकि  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  की  भारी  कंमी  है  ।  देश  के  करोड़ों  लोग  आज  अंधेरे  में  रह  रहे  तेल  की  सप्लाई

 में  25  प्रतिशत  या  उससे  भी  अधिक  की  कमी  कर  दी  गई  है  ।  कुछ  पर  तो  इसका  बहुत  ही  अधिक
 प्रभाव  पड़ा  स्थिति  दिन  प्रतिदिन  विस्फोटक  होती  जा  रही  सरकार  को  तेल  की  कमी  को  पूरा  करने

 के  लिए  ots  ही  कार्यवाही  करनी  चाहिय
 ।

 इस  मंत्रालय  का  संबंध  क्‌्छ ह  अन्य  का्यंक्षेत्रो  से  भी  ऋषिकेश  को  weeraraara  प्लांट  काफी

 देर  तक  बंद  रहा  ।  इस  बात  की  जांच  की  जानी  च्यहिये  कि  इस  संयंत्र  द्वारा  घटीया  किस्म  की  औषਂ

 faat  का  उत्पादन  क्यों  किया  गया  ।  इस  aaa  are  औषधियों  बोतलों  में  भर  कर  प्राइवेट  ad  की

 नियों  को  सत्लाई  की  जा  रही  है  ।  प्राईवेट  कम्पनियां  उन्हें  अपने  नाम  से  बेच  कर  भरपुर  मुनाफा  कमा  रही

 सरकार  को  इस  ओर  उपयुक्त  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ताकि  गरीब  रोगियों  को  सस्ते  erat  पर

 औषधियां  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।

 प्रतिवदन  से  एक  बात  स्पष्ट  होती  है  कि  गत  वर्षों  की  तुलना  में  ढेश  में  उव॑रक  के  उत्पादन  में

 काफी  कमी  हुई  है  ।  यहे  और  भी  aad  की  बात  है  कि  नंगल  ses  परियोजना  का  उत्पादन  भी

 रित  क्षमता  से  कम  हुआ  है  और  ag  भी  बिजली  के  अभाव  के  कारण  |  SaUH  की  चोरबाजारी  के

 स्वरूप  बेचारे  किसानों  को  अनेक  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  सश्कार  को  भरसक  प्रयत्न

 करना  चाहिये  कि  देश  के  मख्य  उवेरक  कारखानों  यथा  नामरूप  और  नंगल  आदि  को

 बिजली की  alfa  त  सप्लाई  उपलब्ध  होती  रहे  ताकि  कृषि  उत्पादन  पर  उसका  कुप्रभाव  न  पड़े  |  यदि  फसल
 अच्छी  होगी  तो  उसका  प्रभाव  उद्योग  और  व्यापार  पर  भी  पड़गा  ।  सरकार  को  इस  ओर  उचित
 ध्यान  देना  चाहिये  ।

 श्री  राजा  :  तेल  स्वभाव  से  ही  एंक  विस्फोटक  पदाथ है  परन्तु  अभी
 तक  इसे  इस  रूप  में  स्वीकार नहीं  किया

 गया  था  परन्तु  1973  से  इसके  मूल्य  में  जो  वृद्धि हुई  ह ैउससे  निश्चय
 ही  यहं  विस्फोटक  Tare  माना  जाने  लगा  है  1973  में  जो  तेल  संकट  विकासशील  दे  समक्ष  आया
 उससे  feafa  पूर्ण  तया  बदल  गई  ।  तब  से  पेट्रोलियम  मंत्रालय  हमारे  यहां  अलग  रूप  से  कार्य  क  रने  लगा  |
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 तेल  संकट  ने  हमारे  समक्ष  एक  चनौती  प्रस्तुत  कर  दी  ।  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  हमें  इस  तेल  संकट

 का  सामना  विश्व  स्तर  पर  करना  होगा  ।  हमें  अपनी  तेल  सम्बन्धी  नीति  की
 सुरक्षा  के  एक  उचित

 a  अपेक्षित  अन्तर्राष्ट्रीय
 तेल  कूट  नीति  बनाने  की  आवश्यकता  है  ।  संयुक्त  संघ  का  एक  विशेष

 वेशन  तेल  संकट  पर  विचार  करने  के  लिए न न्यूयाकं  में  हो  रहा  है  |  कुछ  देशों  द्वारा  तेल  का  प्रयोग  आर्थिक

 युद्ध  के  शस्त्र  के  रूप  में
 किया

 जा  रह  है  इसीलिए  संयुक्त  संघ  में  इसके  मूल्य  तथा  वितरण  व्यवस्था

 आदि  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  अब  भारत  को  इसके  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  नीति  अपनानी  पड़  गी  वह
 कहां  तक  किस  प्रकार  तैल  उत्पादक  देशों  पर  निभ  र  रह  सकता  है

 इसके  र
 ote  ही  हमें  यह  भी  प्रयास

 करना
 पड़ेगा  कि

 हेम
 अपने  ही  तेल स  साधनों  का  भरसक  लाभ  उठा  सके  |

 कहने
 का  तात्पयं  यह  है  कि  हमें

 तेल  के  बारे  में  पर्ण  विचार  विमशਂ  के  बाद  अपनी  अन्तर्राष्ट्रीय  कूटनीति  तेयार  करनी  पड़ेगी  क्योंकि  यह
 भी  संभव  है  कि  कुछ  आन्तरित

 समस्याओं
 के  कारण  तेल  उत्पादवः  देशो  में  ही  आपसी  फ  पड़  जाये  ।  अतः

 मंत्रालय  को  इन  सब  बातों  के  बार  में  पूर्णतया  aay  रहना  होगा

 सरकार  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  की  खपत  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  है  तेल  शोधन  स्तर
 पर  ही  इस  का  उत्पाद  कम  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  इस  प्रकार  के  सभी  प्रयास  आंशिक  प्रतीत  होते
 इनके  स्थान  पर  सरकार  को  व्यापक

 और्‌
 समेकित  नीति  अपनानी  चाहिये  |  मंत्रालय  की  अनुदानों  के  अन

 सार  1974-75  में  1,300  करोड़
 रुपये  के  मूल्य  के  कच्चे  तेल  का  आयात  किया  जायगा  परन्तु  प्रश्न  यह

 है  कि  यद  रुपया  कहां  से  आयेगा  ।  मेरा  विच्पर  है  कि  इस  मामले  में  हमारी  नीति
 का  आधार  ठोस  होना

 चाहिये  |  यह  रूख  केवल  प्रधान  उद्योगों  के  बारे  में  ही  नहीं  अपितु  सम्पूर्ण  उत्पादन  ढांचे  के  बारे
 में  अपनाया  जाना  चाहिये  ।

 हमें
 बताया  गया  हैं  कि  एक  इंधन  नीति  समिति  का  गठन  fear  गया  था  ।  परन्तु  आज  दस  मास  गूजर

 गये हूँ  परन्तु इस  समिति
 का

 प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  हमें  समझ  नहीं  आती  कि  इस  समिति  दवा  रा  किस
 प्रकार  के  सुश्गव  दिये  जायेंगे  ।  यदि  हमें  मिट्टी

 के  तेल  का
 उ

 त्पदन  और  खपत  कम  करनी  है  तो  हमें  इसके

 लिए  अन्य  विकल्प  उपलब्ध  क  रवाना  पड़ेगा  ।  हमें  इसके  लिए  कौन  सी  तकनीक  अपनानी  पड़ेगी  ।  इस

 सम्पुर्ण  समस्या  के  बारे में  व्यापक  रूप  से  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  और  उचित  विचार  विमर्श  के

 लिए  हमें  औद्योगिक  विकास  रेल  मंत्रालय  और  इस्पात  तथा  योजना  मंत्रालय  इन  सभी  में

 क्षित  तालमेल  स्थापित  करना  होगा  |  समाच्यर  पत्तों  में  यह  टेखने  को  मिला  था  कि  सरकारद्वार  एक  ऊर्जा

 बोडं  की  स्थापना  की  घोषणा  की  गई  थी  परन्तु  इस  के  सदस्य
 कौन

 कौन  इसके  बार ेमें अभी  तक  किसीਂ

 को
 कुछ

 पता  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  ऊर्जा  संसाधनों  के  बारे में  हमें  यथाशीघ्र  एक  व्यापक  नीति  बनानी

 चाहिये  |

 हमारे देश  में  किय  जा
 रहे  कच्छे  तेल

 के  उत्पादन  के  7.20  लाख  टन  से  बढ़कर  11.40  लाख  टन  तक

 पहुं  चने
 की  संभावना  है  |  इससे

 हमें
 काफी  लाभ  होने  की  संभावना  है  |  येह  भी  है  कि  हमा q  रक्षित

 भंडार
 भी  175  लाख  दन  हो

 जायेगा
 |  यदि  हम  अपने  11-12  लाख  टन  तेल  के  प्रतिवर्ष  के  उत्पादन  को

 बनाये  रखने  में  सफल  भी  हो  जाते हैं
 id

 तो  भी  हमें  विदेशों
 से  तेल  मंगवाने  की  आवश्यकता  तो  पड़ेगी  ही  ।

 इसके  लिए  भी  हमने  अनेक  प्रकार  के  प्रयत्न  किये है  ।  अभी  पन्दरह  दिन  पुर्वे  ही  हमने  इराक  के  साथ  2.8

 लाख  टन  तेल
 का

 निर्वात  करने  का  करार  किया  था  हमें  आशा  है  कि
 इस

 करार  के  कई  अच्छे
 परिणाम

 निकलेंगे  और  ह्म  लाध  होगा  |  परन्तु  विदेशी  कभ्पतियों  के  साथ  हमारे  करार  इतने  सफल  नहीं  र  हे
 आयल  इंडिया  के  आसाम  सम्बन्धी

 करार  के  साथ  यही  बात  हुई  और  फिर  यही  ara
 मद्रास

 तेलशोधक  कारखाने  के  बार  में  भी  दोहराई  गई  ।  हम  यह  नही  चाहते  की  मथुरा  और
 कॉचीन

 तेल

 शोधक  कारखानों  के  साथ  भी  ऐसा  ही  हो  |  हुम  यह  चाहते ह  कि  कच्चे  तेल  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  इ  राक
 के  साथ  हमारा  करार  पेसे  की  दृष्टि  से  नहीं  अपितु  अन्य  सभी  पहलुओं  से  भी  हमारे  ही  हित  में  हो  ।

 इस  प्रकार  के  समाचार
 हमारे

 समक्ष  आये  हैँ  कि  देश में  उत्पादित  कच्चे  तेल  के  बारे
 में  मंत्रालय  वष

 भर  शांत  रहा  ।  अभी तक  हमें  यह  नहीं  मालूम  कि  तेल  और  प्राकृतिक गस  आयोग से  सम्बद्ध  मालवीय  समिति
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 को  सिफ/रिशों  का  क्या  हुआ  ।  सरकारी  somata
 से  सम्बद्ध  समिति

 के  एक  प्रतिवेदन  में  HTOT  इंडिया

 की  जाँच  क  रने की  मांग  को'गई थी  ।  इस  कम्पनी के  1971  के  लेखे  अभी  तक  चले  आ  रहे  है  उन्हें बंद  नहीं

 किया  गया  हैं  ।  सरकार को  इस  argu 2  म/मले की  जांच  करनीं  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  जब  सरकार  ने  एस्सों

 कम्पनी  को  अपने  हाथ  में  लिया  तो  उसके  ढंग  से  लोगों  के  मन  में  कुछ  भ्रम  पैदा  हो  ।  Tat  eam

 जाने  लगा  है  कम्पनी  को  आवश्यकता  से  अधिक  मुआवजा  दिया  गया  हैਂ  इसी  प्रका  र  का  एक  अन्य

 हरण  नेफ्था  के  मामले  का  लिया  जा  सकता  है  ।  इसका  मूल्य  1973  में  दो  बार  ।  इसी  वर्ष  2  माच

 से  इसे  पुनः  445  रुपये से  बढ़ाकर  2,500  रुपये  कर  दिया  गया  ।  वृद्धि  करते  समय  ने  यह  नहीं

 सोचा  कि  इसका  रोजगार  तथा  पेट्रो-रसायन  एककॉ  पर  कया  प्रभाव  पड़  गा  ।  इस  प्रकार  के  कुत्य  मंत्रालय

 की  के  प्रति  उदासीनता  के  प्रतीक  लगते है  ।

 औषधियों के  मूल्यों  के  बारे में  भी  सरकार  की  नीति  कमजोर  रही  1970 में  23  या  25  बल्कि

 औषधियों  के  मूल्यों  म॑  वृद्धि  की  गई  थी  परन्तु  कुछ  ही  समय  बाद  aa  मामला  भी  औद्योगिक  लागत  तथाਂ

 मूल्य  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  आज  18  मास  बीत  जाने  के  बाद  भी  इसके  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  हो

 पाया हैं  ।  उद्योगों  को  आज  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  हमें  आशा  है  कि  नीचि

 सम्बन्धी  कोई  निर्णय  लेते  समय  मंत्रालय  द्वारा  इन  सभीਂ  बातों  की  ओर  उचित  ध्यान  दिया  जायगा

 और  साथ  हीं  wae  सदस्यों  को  भीਂ  विश्वास  में  लिया  जायेगा

 श्री  faARaATLTATT  शास्त्री  :  मैँ  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्रालय  की  अनुदानों  की

 मांगों  का  aA a  करता हूं  और  साथ  ही  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  हं  कि  उन्होंने  तेल
 के  लिए  कई  प्रकार  के  करार  faq  हैं  इस  मंत्रालय  का  कार्यक्षेत्र  निश्चय  ही  बहुत  व्यापक  है  तथा  हमारे

 देश  का  विकास  हद  तक  इसी  मंल्लालय  पर  निर्भर  करता  है  |

 तेल  संकट  आज  केवल  हमारे  देश  तक  ही  नहीं  अपितु  सम्पुर्ण  विश्व  में  व्यापक  है  ।  aq  ६में  इसके

 बारे  में  एक  राष्ट्रीय  नोति  बनानी  चाछ्टिये  यह  नीति  अन्तर्राष्ट्रीय  परिपेक्ष  में  बनाई  जानी  चाहिये  ।  इसके

 बारे  में  हमें  इस  प्रकार  को  दोहरी  नीति  अपनानी  चाहिये  कि  वर्तमान  संकट  का  मुकाबला  करते  हुये  अब

 देश  को  एसी  स्थिति  में  लाने  में  सुफल  हो  जाये  कि  हमें  विदेशों  पर  अधिक  निर्भर  न  रटना  पड़े  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  और  अ  यल  इंडिया  इन  दोनों  संस्थाओं  को  तेल  छिद्रण  ary  की  जिम्मे

 दारी  कां  कांय  सौंपा  गयो  था  |  भरसक  प्रयत्नों  के  उपरान्त  1972  में  2.  6  प्रतिशत  और  1973  में  2.4
 ~

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  दसरी ्  ओर  कच्छे  तेल  के  आयात  में  वृद्धि  होती  रही  ।  पांचवीं  योजन  में  हमारी

 आवश्यकता  400  से  420  लाख  टन  होगी  जबकि  हमारा  उत्पादनਂ  180  लाख  टन  होगा  |  अब

 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  देश  में  तेल  के  निक्षेपों  की  खोज  के  लिए  अधिक  प्रयत्न  किये  जाने  afer  ।

 आयल  इंडिया  जिसमें  कि  भारत  सरकार  के  50  sfaaa  हिस्से  30  लाख  ठन  भी

 कुछ  अधिक  किया  जा  रहा  परन्तु  तेल  तथा  प्राझतिक  गेस  आयोग  जिसका  कार्यक्षेत्र  सम्पुर्ण  देश  में  व्याप्त

 अपना  अस्तित्व  बनाने  रखने  में  सफल  नहीं  रहा  क्यों  कि  इसका  कायें  आयल  इंडिया  की  तुलना  में  कहीं

 कम  है  ।  आयल  इंडिया  ने  अरूणाचल  प्रदेश  में  तेल  निकाल  कर  कायें  किया  है  ।  हमें  आशा  है  कि

 यहां  कुओं  से  और  अधिक  तेल  उपलब्ध  होगा  ।

 आसाम  एक  wal  क्षेत्र  है  जहां  दिन  रात  प्राकृतिक  गेस  जलाई  जाती  l@  ।  इसका  न  तो

 उपयोग  ही  किया  जा  रहा  है  और  न  ही  इसे  बिजली  आदि के  रूप  में  बदला  जा  रहा  way

 महोदय  के  अनुसार  इस  ऊर्जा  के  कुछ  भाग  का  उपयोग  बिजली  आदि  बनाने  के  लिए  जा  रहा  है  ।

 फिर  भी  सरकार को  इस  ओर  अपेक्षित  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है

 नामरूप  तापीय  परियोजना  को  दी  जाने  वाली  गेंस  का  मूत्य  भी  अन्य  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  साथ  ही
 बढ़ा  दिया  गया  है  ।  मुझे इस

 पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  कच्छे  तेल  की  रायल्टी  को  15  रुपये  प्रति  टन
 से  बढ़ा  36  रुपय  प्रति  टन  कर  दिया  गया  है  ।

 124



 17  1974  RASTA  क  1974-75

 तेल  के  लिए  fora  करने  और  निकालने  के  बारे  में  आज  से  दो  वर्ष  पुर्व  भी  मेने  एक  चर्चा  में  कहा  था

 इसकी  खोज  गहरे  समुद्र  में  की  जानो  चाहिये  ।
 हाल  ही  में  बम्बई  के  गहिरे  समुद्र  के  पास  यह  उपलब्ध  हुआ

 है  ।
 एसा

 विचार  भो  व्यक्त  किया
 गया  कि  कोई  विदेशी  कम्पनी  इसका  विरोध  भी  करेगी  ।  पन  मंत्री  ने

 ठोक  ही  कहा  गया  fe  हमें  ऐसा  विरोध  करने  वाली  कम्पनी  का  विरोध  करना  होगा  |  हमें  किसी  को

 भी  अपने  जलक्षेत्र  में  से  तेल  निकालने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिये  ।

 अब  सँ  एक  आध  शब्द  मिट्टी  के  तेल  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  Tardy  तेल  शोधक  कारख।नें  ट्र/र

 मिट्टी  के  तेल  का  शोधन  किया  जाता  है  ।
 परन्तु  |

 किसी  भी  प्रकार  के  प्राकृतिक  प्रकोप  के  फलस्वरूप

 का  रखना  atest  ही  बं द  हो  जाता  मिट्टी  at  तेल  उपलब्ध  करवा नें  के  लिए  भरसक  प्रयास  किया  जीना

 वहं के  ध्यापारि र्यों  को  कृतिक  प्रे  कोप  के  समय  लाभ  उठाने  का  अवसर  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्री  डी०  डी०
 देसाई  :

 आज  देश  के  समक्ष  सब  से  महत्वपूर्ण  समस्या  विदेशी  मुद्रा  का  अभाव

 पिछले  10  वर्षों  से  तेल  य्  उत्पादन  एक  ही  स्थान  पर  रूका  हुआ  है  ।  हमारी  शोधक
 क्षमता  पर  इस

 का  प्रतिकूल  प्रभाव  है  क्योंकि  उव  रक  रसायन  औषध  आदि  के  ८  के  लिए  हमें तैयार  तेल  उत्पाद

 करने  पड़ते  है  ।  इसका  हमारी  विदेशो  मुद्रा  को  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  और  साथ  ही  इसी
 के

 कारण  अभाव  की  स्थिति  wae  ote
 झट  नं  हो  गई  है

 ।  हमें  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  ओर  शीघ्र  धयान
 दगे

 और

 गत  दस  वर्षों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कदम  उठाय  जायेगें  ।

 तेल  शोधन
 हमारे

 का  Taq  क्ष  एक  पहलू  है  ।  कोयाली तेल  शोधक  के
 विस्तार

 की  बात  की  जाती

 है  ।  इसो  सन्दभ  में  मथु रा
 तेल  शोधक  का  नाम  भी  आता  है  परन्तु  यह  alyay  की  बात  है  इन

 योजनाओं  को  लागू  करनें  के  लिए  अभी  कोई
 विशेष  नहींਂ  की  गई  मंत्री

 दय  को  इसके  ्य  ठोस  का्यंवाही  करनी  पड़ेगी  क्योंकि  पह  ले  केवल  अधिकारी  ही  नहीं
 अपित सा." प् भ्न्जि मंत्रीयों  दवारा  भो  इस  दिशा  में  काफी  उदासीनता  बरती  गई  है  ।  इसी  उदासीनता  के  परिणामस्वरूप  हमें

 उवंरक के  उत्पादन में  बड़ो  हा  न  हुई  है
 |  यदि हम  10  लाख  तन  उवंरक  का  आयात  करते  है  उसका

 उपयोग  हम
 खाद्यान्न

 उ त्यादन  बढ़ाने  के  लिए  भी  कर  सकते  है  ।  यदि  इतनी  बड़ी
 मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  की

 बचत  हो  तो  उक  उपयोग  हम  खाद्यान्नों  के  आयात  के  लिए  भी  कर  सकते  है

 तेल और  प्राकृतिक  TH  आयोग  अब  तक  गुज  रात  से  बाहर की  ही  संस्था  रही है  ।  इसने  कभी  भी

 रात  से  एकात्मकता  स्थापित  नहीं  की  और  यही  कारण  है  कि  गुजरात  के  लोग  भी  इसके  प्रति  उदासीन  रहै  i

 समस्पा  यह  भी  रही  है  कि  राज्य  के  योग्य  व्यक्तियो  का  उचित  प्रकार  से  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  यह

 स्पष्ट  है  कि  यदि  सरकार  द्वारा  राज्य  में  एकात्मकता  की  ओर  ध्यान
 दिया

 जाता  है  तो  उससे  काफी  लाभ

 होने  की  संभावना  है  ।  वहां  के  लोगों  की  मुख्य  शिकायत  यह  है  विਂ  उन्हें  विशवास  में  नहीं  लिया
 जाता

 ॥

 इसी  सन्दभ मे ंमै  एक  बात
 और  कहे

 देना  चाहता  हुं  ।  हमारे  देश  में  शर्वोत्तम  मछली  qnEey  के  क्षेत्र  है

 उनके  आस  पास  ऐसे  क्षत्र  भी  हैं  जहां  काफी  तेल  पाया  जा  सकता  यदि  सभी  उपलब्ध  संसाधनों  का

 उचित  उपयोग  किया  जाय  तो  उससे  काफी  लाभ  हो  सकता  है  और  विदेशी  भी  कमाई  जा  सकती  है  ।

 जहां  तक
 उवरक

 का  प्रश्न  म  समझता  हुं  कि
 qed

 उत्पादन  में
 वृद्धि  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय

 को
 तुरन्त

 कदम  उठाने  चाहिये  |  उरव रक  उपलब्ध न  होनें  के  कारण  किसान  हाहाकार  रह ेहूं  ।  जब

 उनके  da  की  सीमा  ्य  जाती  है  तो  वह  दंगों  पर  sare
 हो

 जाते  है  ।  मेरे  चनाव  क्षत्र  में  इस  प्रकार के
 कई  दंगें  हो  चुके  है  ।  मेरा  निव  दन  है  कि  सरकार  को  इस  ओर  भी  अपेक्षित  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 आज  भी  हमारे  देश
 में  पु  रानी  पड़  गई

 औषधियों
 का  निर्माण  करने  पर  रुपय  खच  किया  जा  रहा  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  खचं की  जा  रही  विदेशी  मुद्रा  पुर्णतया  बेकार  जा  रही  है  ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि

 सरकार  को  इन  दवाईयों के  प्रभाव  की  ओर  उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ।  इसके  साथ  ही  किसी  प्रकार  की

 नकली  दवाईयों  के  उत्पादन  पर  ऊचितਂ  रोक  रखने  के  लिए  भी  कार्यवाही  की  जानी  चाहीये  ।  दस  और

 शीघ्रही ध्यान  देने  की  आवश्यकता है
 |
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 ।  आवश्यकता  के
 1  इस  बात

 = गी  है  कि  सरकार  को  इसके  विकास के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  उपलब्ध  करवानी  afer काड थ

 भारी  wargat  कास्टिक  सो  सोडा  और  सल्फा  अदि  १९  arent a  रसायन

 दन  में  कुछ  त्रूटियਂ  इनके  पादन  की  वुद्धि  करने  के  लिए.भी  कुछ न  कुछ  frat  जाना
 चाहिय

 बात  है  कि  रसायनों  के
 उत्पादन

 पर  जितनो  कम  लागत  तनी  हीਂ  waar  कौम

 कम  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  ही  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 ह
 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur) :  Sir,  oil  crisis  has  seriously  affectec

 only  our  industrial  production  but  the  agricultural  production  also.  According
 the  agreements  made  by  the  Government,  it  is  learnt  that  9.55  million  tonnes
 crude,  2.80  millon  tonnes  of  crude  and  3.85  million  tonnes  of  crude  will  be  imported
 from  Iran,  Iraq  and  Saudi  Arabia  respectively.  But  Government  have  not  div
 the  price  at  which  this  crude  will  be  imported.  May  I  know  the  reasons  for
 same?

 Government  have  also  made  an  agreement  with  U.S.S.R.  for  the  impor
 crude  In  this  case  also  they  have  not  mentioned  the  price.  I  would  like  to  invit  he
 attention  of  the  House  to  a  news  item  appeared  in  ‘Navbharat  Times  of  to

 Tegarding  the  announement  of  increase  in  the  price  of  imported  crude  by
 three  foreign  oil  companies

 It  has  been  reported  in  the  April  issue  of  ‘Yojana’  that  in  1973  India’s  fc

 exchange  outgo  on  account  of  crude  oil  and  finished:  products  amounted  to  Rs  a
 crores.  It  is  estimated  that  during  the  current  year  the  cost  of  such  imports  wou
 be  not  less  than  Rs.  1300  crore.  This  would  mean  that  the  country  would  hav

 spend  as  much  as  two-thirds  of  its  export  earnings  on  oil  imports  alone

 In  reply  to  an  unstarred  question  of  16th  April  the  hon  Minister  that  he

 precise  import  of  the  final  agreement  on  the  per  barrel  cost  to  the  oil  compan  7  7
 would  be  known  only  when  the  agreement  has  been  finalised.  But  he  has  also  stz  द
 that  however,  Burmah  Shells  and  Caltex  have  intimated  increase  in  prices  on  p
 sional  basis  in  anticipation  of  the  revision  of  this  agreement.  Are  these  not  contra

 tory  to  each  other?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  D.  K.  Barooah):  This  agreemen
 is  made  between  the  foreign  companies  and  the  oil  producing  countries

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  As  I  have  stated  earlier  on  the  basis  of  this  agree-
 ment  the  prices  of  oil  are  likely  to  be  increased  in  future:  Any  price  rise  va

 seriously  affect  our  agricultural  production.  So  far  as  the  availability  of  fertiliser
 fo the  ensuing  kharif.crop  is  concerned,  it  will  fall  short  of  the  effective  demand  by

 per  cent  as  has  been  stated  in  the  Economic  Times  of  20th  March.  In  this  contest I

 would  like  to  know  whether  Government  are  in  position  to  ensure  increased  prc
 duction  of  fertilisers  by  setting  up  new  fertiliser  projects  and  starting  production the  projects  like  Korba  coal  based  plant  expeditiously.  How  many  fertiliser  projects
 are  proposed  to  be  set  up  in  the  country?

 It  is  8160  desirable  to  educate  the  farmers  in  regard  to  utilisation  of  correct  typ

 ह
 of  fertiliser  for  a  particular  soil.  It  will  bring  about  saving  in  fertilisers  to  a  gr

 exes
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 plants  due  to  want  of  naphtha  and  yet  Government  have  decided  to  export  naphtha.
 It  is  all  because  of  lack  of  co-ordination  between  the  various  departments.  of  the

 Government.  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister.  as  to  who  has  béen  held
 responsible  for  delay  in  installation  of  Refrigeration  compresser  imported  from.  West
 Germany  for  Baroda  Petro-chemical  complex.  What  is  amount’  of  loss  and  who
 will  have  to  bear  this  loss  ?

 Drug  manufacturing  companies  in.  Rishikesh  and  Madras  are  facing  labour
 trouble  and  heavy  loss.  These  companies  have  been  producing  several  drugs  like

 penicillin  which  are  sold  in  large  quantity  in  our  country.  ‘Yet  these  are  running
 in  loss.  On  the  other  hand  foreign  drug  manufacturing  companies  are  earning  heavy
 profits.  We  have  to  import  vitamin  ‘C’  or  Ascarbic  acid  which  were  decided  to  be

 produced  under  Petro-chemical  Corporation.  May  I  know  the  time  by  which  these
 drugs  would  be

 produced
 indigenously  to  save  foreign  exchange?

 In  reference  to  the  memorandum  submitted  by  the  Indian  Chemicals  Manu-

 facturing  Association  may  I  know  whether  it  is  not  possible  to  make  some  adiust-
 ment  regarding  the

 prices?

 Shri  D.  K.  Borooah:  It  has  been  done.

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  I  would  also  like  to’  draw  the  attention  of  the  hon.
 Minister  to  the  fact  that  due  to  inadequate  supply  of  furnace  oil,  furnace  oil  based
 industries  are  suffering  heavy  losses.

 I  also  feel  that  adequate  attention  has  not  been  paid  ‘to  research  work.  The  ex-
 ploration  in  coastal  areas  has  not  been  carried  on  to  the-  depth  which  is  desirable.
 Although  the  O.N.G.C.  have  taken  up  the  work  of  survey  and  drilling  in  some  areas

 mostly  in  the  coastal  areas  have  not  been  touched  so  far  where  there  are  all  chances
 of  striking  oil.  I  suggest  that  another  Sagar  Samrat  should  be  obtained,  if  necessary,

 oil and  the  exploration  work  should  be  undertaken  on  a  large  scale  to  meet  the

 requirements  of  the  country.  With  proper  utilisation-  of  the  services  of  our-  engineers
 and  technologist  we  can  increase  our  oil  production  to  a  level  at  which  we  wili  not
 have  to  depend  on  the  foreign  countries.

 I  also  suggest  that  all  the  recommendations  of  the  Malviya  Committee  on  the

 working  of  O.N.G.C.  should  be  implemented  to  improve  its  working.

 The  alcoho]  based  industries  are  facing  serious  crisis  to-day.  Although  there  are
 65  factories  in  the  country,  production  in  most  of  them  .is  not  going.on  well.  Special
 attention  should  be  paid  to  the  production  of  alcohol  so  that  the  factories  based  on
 it  could  function  properly.

 ‘So  far  as  the  Mathura  Refinery  is  concerned  an  expert  has  suggested
 that  it  should  not  .be  set-up  at  Mathura  सड  -it  will  not  be  safe  from  the  defence  point
 of  view.  A  big  defence  unit  is  stationed  there.  I  suggest  that  it  should  be  set-up  at
 Gwalior  or  some  other  suitable  place  in  Madhya  Pradesh.

 Shri  Genda  Singh  (Padrauna):  Sir,  I  did  not  intend  to  speak  on  this  item  but
 now  I  think  that  certain  vital  points  are

 necessary
 to  be  raised.

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  पीठासीन  हुए  ।

 |  Suri  JAGANNATHRAO  JOsHr  हा  the  Chair.  |

 When  Shri  Borooah  and  Shri  Shahnawaz  Khan  who  are  good  friends  of  the
 farmers,  look  over  the  charge  of  this  department,  we  hoped  that  they  will  try  to
 increase  the  production  of  fertilisers  and  see  that  they  are  made  available  to  the  far-
 mers  at  a  reasonable  prices,  But  these  hopes  have  been  belied  as  the  farmers  are
 not  getting  fertilisers  at  reasonable  prices:  Black  marketing  is  going  on  in  the  sale  of
 fertilisers  on  large  scale  and  the  poor  farmers  are  suffering  on  this  account.  It  is
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 high  time  that  the  hon.  Minister  take  some  concrete  steps  to  ensure  proper  distribu-
 tion  of  fertilisers  to  the  farmers  at  fair  prices.  I  also  suggest  that  stringent  action
 should  be  taken  against  the  persons  and  the  officers  involved  in  corruption.

 I  request  the  hon.  Minister  that  he  should  get  the  second  phase  of  the  Gorakh-

 pur  fertiliser  factory  approved  from  the  cabinet.  The  performance  of  this  factory  has
 been  praise  worthy.  It  bas  been  producing  fertilisers  above  its  rated  capacity.  If  this

 factory  is  expanded  according  to  the  plan  it  will  render  good  service  to  the  people  of
 this  region.  It  will  help  in  increasing  the  production  of  sugar-cane.  Government  will
 also  earn  some  revenue  in  the  form  of  excise  duty.

 ई०  आर०  कृष्णन
 :  महोदय  !  ad  1974-75  के  दौरान  अशोधित  तेल  और

 लियम  उत्पादों  पर  1500  करोड़  रुपयों  के  खच  होने  की  है  ।  गत  तोन  वर्षों  से आयातित

 faa  तेल  के  मूल्य  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  मेँ  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  भारत  में  तेल  उत्पादन  में

 वृद्धि  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  यदि  तेल  का  यहीं  भाव  रहा  तो  पांचवीं  योजना  के  दौरान

 देश  को  8226  करोड़  रुपयों  के  म्ल्य  को  विदेशो  मुद्रा  इसके  लिए  aa  करनी  होगी  |  यदि  मूल्य  में  13

 डालर  प्रति  बरल  की  वृद्धि  हुई  तो  10316  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  खर्चें  होगी  ।  यह  आंकड़े  स्वयं

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  ने  योजना  आयोग  को  दिये  थे  ।

 जहाँ  तक  देश  में  अशोधित  तेल  के  उत्पादन का  सम्बन्ध  के बर्ष  1971 में  71.85  लाख  टन  और  1972
 में  73.75  लाख  टन  अशोधित  तेल  का  उत्पादन  हुआ  किन्तु  1973  में  यह  उत्पादन  केवल  71.98  लाख

 टन  रह  गया  ।  जेसे  जसे  तेल  उत्पादों  को  मांग  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  विदेशों  में  अशोधित  तेल  के  मूल्य  बढ़ते
 जा  रहे  हू  हमारे  देश  में  अशोधित  तेल  के  उत्पादन  में  कमी  होती  जा  रही  इस  स्थिति  के  क्या  कारण

 यह  खद  का  विषय  है  कि  सरकार  ने  मालवीय  समिति  की  बहुत  सी  सिफारिशों  को  अभी  तक

 न्वित  नहीं  किया  ।  इन  सिफारिशों  को  कब  तक  क्रियान्वित  जाएगा  जिससे  तेल  के  स्वदेशी  उत्पादन

 में  वृद्धि  हो  सके  ?

 मंत्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  यह  भी  स्पष्ट  करने  का  कष्ट  करें  कि  इण्डियन  आयल  ara  fen  feat-

 जन  के  प्रबन्ध  निदेशक  at  कमलजीत  fas  तथा  आयल  इण्डिया  के  चेयरमेन  ने  अचानक  त्यागपत्र  क्यों  दे

 दिये  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  हाल  में  इण्डियन  आयल  कम्पनों  के  बारे  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किया  है  इस  समिति  की  सिफारिशों  को  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 मेरा  खुझाव  है  कि  सरकार  बर्मा  शैल  कम्पनी  कालटेक्स  को  अपने  अधिकार  में  ले  किन्तु  उनको

 कोई  मुआवजा  न  दे  क्योंकि  इन  विदेशी  कम्पनियों  ने  देश  से  पहले  हो  करोड़ों  रुपया  कमा  लिये  हैं  ।

 यह  भी  सुझाव  है  कि  गर.-सरकारो  क्षत्र  के  चारों  तेल  शोधक  कारख।ने  के  प्रबन्धकों  सरकारी  क्षेत्र  के

 Ta  लाया  जाये  ॥

 जिस  प्रकार  विदेशों  तेल  कम्पनियां  तेल  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  रही  हैं  उतसे  ज्ञात  होता  है  कि  सरकार
 पर  उनका  भारों  प्रभाव  है  ।  इस  मंत्रालथ  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  gearfaa  az  दूर  for
 काय  में  सरका र

 का  विचार  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  करने  का  मै  सरकार  की  इस  नीति
 का  समथन  नहीं  कर  सकता  |

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |
 *Summarised  translated  version  based  on  Eng  lish ALoiL  translation  of  the  speech delivered  in  Tamil.
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 तेल  मूल्य  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  तक  तैयार  हो  जाएगा  तया  तीन  वर्ष  ya  नियुक्त  की  गई  टकस
 समिति  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  ?  मुझे  खेद  है  कि  सरकार  ने  तेल  संकट  का  मुकाबला  करने

 के  लिये  अभी  तक  कोई  उपयुक्त  योजमा  नहीं  बनाई  ।  क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसा  कार्यक्रम  बनाया  है  जिससे

 धीरे-धीरे  तेल  के  आयात  में  कमी  हो  aH  ?

 इन  परिस्थितियों  में  दक्षिण  भारतीय  राज्यों  का  औद्योगिक  विकास  रुक  गया  है  ।  माल  डिब्बों  की
 कमी

 के  कारण  उन्हें  अपेक्षित  मात्रा  में  कोयला  नहीं  पाता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  राज्यों  को

 fara  माता  में  कोयला  और  मट्टी  तेल  सप्लाई  किया  जाये  ।

 में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  तमिलनाड़ु  में  उत्पन्न  एक  अन्य  समस्या  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  1966

 के  पेट्रोलियम  उत्पाद  पति  वितरण  आदेश  के  अन्तर्गत  तमिल  नाडु  सरकार  को  तेल  कम्पनियों  के  लिये

 मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  के  लिय  निदेश  देने  का  अधिकार  दिया  गया  था  ।  यह  अधिकार  1972 के  आदेश

 के  अन्तर्गत  समाप्त  कर  दिया  गया  है
 ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  मामले  की  जांच  करें  तथा

 तुरंत  आवश्यक कदम  उठायें  ।

 वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  मिट्टी  के  तेल  के  उत्पादन  में  कमी  तथा  इसके  मूल्य  में  वृद्धि  खपत

 कम  करने  के  उद्देश्य  से  की  गई  है  तमिलनाडु  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मिट्टी  का  तेल  बिल्कुल  उपलब्ध  नहीं  है  ne

 यह  मंप्रालय अपने  इस  दायित्व  का  निर्वाह  करने  में  असफल  रहा  है  कि  सामान्य  जनता  को  आवश्यक  वस्तुय
 उपलब्ध  कराई  जायें  ।

 मद्रास  तेल  शोधक  कारखाने  से  निकलने  वाली  गैस  से  मद्रास  सिटी  में  वातावरण  दूषित  हो  गया  है  ।

 सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  तथा  मद्रास  तेल  शोधक  कारखाने  में  कुकिंग  गैस  भी  बनाई  जानी
 चाहिये

 जहाँ  तक  उवेरकों के उत्पादन के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  नाइटरोजन  उत्पादन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  19.38

 लाख टन  है  जबकि  1973-74 में  इसका  उत्पादन  10.50 लाख  टन  हुआ  ।  वार्षिक  प्रतिवेदन के

 सार  बिजली  की  कमी  तथा  श्रम  समस्याओं  के  कारण  1,00,000 टन  उत्पादन  कम  हुआ  है  ।  इस

 में  मुझे  संदेह  है  कि  पांचवीं  योजना  में  60  लाख  टन  की  क्षमता  के  विस्तार  की  योजना  क्रियान्वित  ह

 तथा  tar  प्रतीत  होता  है  कि  पद  केवल  कागजों  तक  सीमित  रहेगी  ।

 यद्यपि  रसायनिक  उर्वरक  कारखानों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  बहुत  कम  उपयोग  हुआ  है  फिर  भी

 भारतीय  उ्वेरक  निगम  ने  कफी  लाभ  ऑर्जित  किया  है  ।  मुझे  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  यह  लाभ

 केवल  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  किया  गया  है  न  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  करके  ।  सरकार  केवल  बड़े  किसानों को

 ही  लाभान्वित  करती  रही  है  छोटों  को  नहीं  ।  मुझे  यह  भी  भय  है  कि  सरकार  इन  कारखानों
 की

 पित्त  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  नहीं  करना  चाहती  जिससे  उर्वरकों  का  मूल्य  कम  न  हो  जाए  ।  सरकार

 ने  वर्ष  1973-74 में  12.89  लाख  टन  रसायनिक  soup  का  आयात  किया  |  इस  वर्ष  उवेरक  की  मांग

 और  भी  अधिक  होगी  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  उवेरक  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कृषि  उत्पादन  पर  बहुत  बुरा

 प्रभाव  पड़ेगा
 ।

 मैँ  जानना  चाहता  हुं  कि  उ्वेरक  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही
 कर  रही है  ।

 दिनांक  23  1974  को  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  श्री  शाहनवाज  खां  ने  कहा  था  कि

 कारी  क्षेत्र  के  उवरक  कारखानों  में  उत्पादित  के  वितरण  कार्य  को  राज्य  सरकारों  को  सौंपा  जाएगा  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  आश्वासन
 को

 वास्तव  में  क्रियान्वित  किया  जाये  ।  राज्य  सरकारों को  उबेरक  का

 aw  जैसे  राज्यों
 जो  अन्य  कमी  वाले  राज्यों  को

 खाद्यान्न सप्लाई  करते  अधिक  उवेरक  दिया  जाना  चाहिये  |
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 इण्डियन  sta  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  fro  1961  में  स्थापित  किया  गया  था  तथा  इसकी  प्रदत्त  पूंजी
 34.05  करोड़  रुपया  थी  |  सरकार  ने  इस  संस्थान  को  पर्याप्त  ऋण  थी  दिया है  फिर भी  इसे  1971-
 72  में  4.87  करोड़  रुपयों  तथा  1972-73 में  3.70  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हुआ  |  मद्रास  स्थित  i

 फैक्ट्री  को  भी  लगातार  घाटा  हो  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  इन
 क्रमों

 कौ  स्थिति  में  कब  तक  सुधार  होगा  ।  मंत्री  महोदय  यह  भी  आश्वासन  दिलायें  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 कारखानों  में  उत्पादित  औषधियां  जनता  को  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराई  जायेंगी  ।

 तुतीक्रोरीन  तेलशोधक  कारखाना  मनाली  आदि

 चाएं  केन्द्रीय  सरकं।र  के  बहुत  दिनों.से  विचाराधीन  हैं  ।  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  का  मत  कि  केन्द्रीय

 सरकार  कच्छातीबूं  तेल  की  खोज़  क्य  कार्य  स्वयं  आरम्भ  कराये  Aer  अनुरोध है  कि  इन

 के  सें  मंत्री  महोदय  अनुकूल  निर्णय  करें  ।

 Shri  Shivnath  Singh  (Jhunjhunu):  People  in  rural  areas  particularly in  Rajas-
 than,  are  not  getting  kerosene.  I  know  that  there  is  shortage  of  kerosene  but  can  the

 Government not  make.  even  one  litre  of  Kerosene  available.  during  the  span  of  12
 months!  I  think  the  distribution  system  is  defective.  People  in  urban  areas  get  kero-
 sene  for  cooking  food  buit  the  students  in  rural  afeds  do  not  get  kerosene  for  lighting
 their  houses:  to  study.  Arrangements  -should  be  made-to  make  kerosene  available:  to
 the  people  in  rural  areas.

 The  tractors  of  the  farmers  in  rural  areas  are  lying  idle  as  they  are  not  getting
 diesel:  production-is  being  affected  severely.  Before  -the  coming
 kharif  .crop,  arrangements  should  be  made  to  make  diesel  available  to  the  farmers...

 It  is  true  that  there  is  an  acute  shortage  of  petroleum  products  in  the  country.
 Our  Government  is  making  efforts  to  increase  their  production  but  I  would  like  to
 submit  that  more  surveys.should  -be  conducted.  In  an  earlier  survey  of-oil  .deposits
 in  Jaisalmer,  the  exploitation  of  oil  was  not  considered  economic  but  now  when  the
 price  of  oil  has  gone  up  considerably,  the  exploitation  in  Jaisalmer  could  be  eco-
 nomic.

 ‘This  Ministry  should
 make  arrangements

 to
 produce  cheap

 and
 pure  drugs.

 So  far  as  the  fertilisers  are  concerned,  one  cannot  understand  as  to  why  a  ferti-
 liser  plant  is  not  being  sanctioned  for  Rajasthan  as  there  is  a  great  demand  for  it.  A
 factory  shotild  be’  in  Rajasthan  for  the  by-products  of  the  Mathura  Refinery
 so  that  the  people  of  Rajasthan  may-  benefit.  In  regard  to  fertiliser  factory  -at-Saladi-
 pura,  it  is  not  known  why  there  is  delay  in  setting up

 that  factory  which
 can  produce

 2000  tonnes  of  sulphuric  acid  per  day.

 According  to  the  General  Manager  of  Fertilisers  Corporation,  Shri  5.
 Kachwai,  there  are  large  deposits  of  pyrites  at  Saladipura  in  Rajasthan  which  can
 be  utilised  for  30  years.  If  a  facto  Ty  is  set  up  at  Saladipura,  it  can  supply  fertilizers  to
 Haryana  80.0  Punjab.

 I  have  to  say  somethin
 There  is  a  fertilizer  facto

 g  about  the  distribution  system  of  fertilizers  in  Rajasthan.

 duced  there.  The  distrib
 ry  at  Kota  but  the  farmers  do  not  get  the  fertilizers  pro-

 distributed.  at  the.  neares
 ution  system  should  be  improved  and  fertilizers  should  be

 t  points.  The  fertilizers  produced  in  private  sector  should  be
 distributed  through  coo  peratives,  the  A  griculture  Department  or  through  the  Depart- ment  under  the  hon.  Minister.  The  private  sector  shoul uld  not  be  allowed  to  appoint their  own  agents  for  the  purpose  b

 ecause  they  charge  very  high  prices.

 Similarly,  there  are  large  deposits  ot  rock  phosphates  at  Jhamarko  ta  in  Rajas- than,  An  early  decision  should  be  takén  in  régard  to  exploitation  of  ‘th  e  mine eral,
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 Now  I  come  to  the  gypsum  mines  in  Bikaner.  A  controversy-is.  going:  on  between

 the  State  Government  and  the  Central  Government.  A  Japanese  Firm  is  exporting
 um  of  good  quality  leaving  behind  the  bad  quality  of  gypsuth.  These  mines

 should  be  taken  over  by  the  Central  Government  and  the  beneficiary.  industries  can
 be  set  up  after  their  take-over.

 शी  Fo  Wao  चावड़ा  :  हमें  औषध  उद्योग  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  पेट्रोलियम  आरे
 यन  मंत्रालय  का  कार्यकरण  देखना  है  ।  देश  के  औषध  उद्योग  पर  विदेशी  फर्मो  का  इतना  अधिक  प्रभाव

 है  कि  केवल  87  लाख  रुपये  के  मामूली  पूंजी-निवेश  से  आज  उनके  पास  देश  में  200  करोड़  रुपये  की..आस्तियां

 हैँ
 ।  लाभांश  और  प्रधान  कॉर्यालय  के  व्यय  के  रूप  में  उन्होंने  करोडों  रुपये  अपने  को  भेज

 हैँ  |

 एक  ओर  तो  विदेशी  फर्मों  की  यह  स्थिति  है  और  दूसरी  ओर  सरकारी  उपक्रमों  को  ag  प्रति  ae
 हानि

 हो  रही  है  ।
 यदि  हमारे  उद्योगों

 के
 लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था

 की
 जायें

 तो
 आगामी  पांच  वर्षों

 मे ंवे
 पनप  सकते  आई०  डी०  पी०  एस०  और  एच०  ए०.एल०  कीਂ  अपनी  योजनाएं हैं  परन्तु  सभा  यह
 जानना  चाहेगी  कि  इन  योजनाओं  को  किस  प्रकार  क्रार्यास्वित  किया  जा  रहा  है

 ?

 जब  बिड़ला  बन्धुओं  ने  अपनी  लाइंसेंस-प्राप्त  क्षमता  सेਂ  10  प्रतिशत  अधिक  क्षमता  का  उपयोर  किया

 तो  उनके  fares  मुकदमा  दायर
 किया

 गया  परन्तु
 जब

 विदेशी  फर्म
 200 से  1,000  प्रतिशत तक  अधिक

 क्षमता  का  उपयोग  करती हैं  तो  उनके  कोई  फौजदारी  की  का्येवाही  नहीं  की
 जाती  है  ।  यदि

 जर  को  टेट्रासाइक्लीन  का  उत्पादन  करने  देने  के  बजाय  इसका  आयात  किया  जाये  तो  हम  प्रतिवर्ष  दो  करोड़

 रुपये  की  बिदेशी  मुद्रा  की  बचत  कर  सकतें  है  ।

 जब
 आई०  डी०  पी'०  उल०  ने  मेससे  होचस्ट  की  नावलजीन  के  मुकाबले  में.एनालजीन  का  उत्पादन

 करलिया तो  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  ने  grace  को  उसके  रक्षित  उपयोग  के  लिये  150  टन

 जीन  बनाने
 की

 अनुमति  दे  दी'ताकि  आई०
 डी०  पी०  एल०  या  एच०  To  एल'०  का  एकाधिकार न  हो

 जाये  ।  विदेशी  फर्मों  के  प्रति  पक्षपात  कयों  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  ने  विदेशी  फर्मों  को  भारतीय  फर्मों  का  शोषण  करने  के  लिये  प्रोत

 हित  यहां  तक  कि  विदेशी  फर्मों  को  ऐसी  साधारण  दवाइयां  बनाने  के  लिये  अनुमति  पत्र  दिये  गये

 जिन्हें  छोट  या  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  में  बताया  जा  सकता  था  ।

 मंत्रालय  ने  हाल  हो  में  2  करोड़  सपर  का  उत्पादन  करने  वालो  छोटो  या  बड़ो  fata

 और  भारतोय  फर्मों  को  समान  आधार  पर  रखने  का  निर्णय  किया  और  उनसे  कहां  गया

 फि  वे  अत्यघिक  खपत  ata)
 प्रत्य  क

 औषधो  के  उत्पादन  को  फार्मूलों  के  साथ  सम्बन्ध  करें  ।

 यदि  उन  विदेशो  फर्मों  के  साथ
 एसा  किया

 जाता  तो  ठोक  था  जिनके  पास  पत्र

 ह  प्रन्तु  भारतोय  फर्मों  के  साथ  एसा  करके  हमारे  उद्योग  को  दबाया  जा  रहा  है

 Alo  दाहे  एन्ड  एसोियट्स  जेसी
 फर्मों  को  अत्यघिक  खपत  ara)

 घियों  का  उत्पादन  करने  के  लिये  किसो  ने  किसो  बहाने  से  आशय-पत्र  नहीं  जाता  है  ।
 विदेशो  फर्मों  के  कार्यकरण  जाँच  केन्द्रीय  sta  ब्यूरो  जानी  आवश्यक है  ।

 आओ ०  पी०  पी०  argo  पर  रोक  लगाई  जानों  चाह्ये  क्योंकि  वह  देश  में  भ्रष्टाचार  और

 भाई-भती जा  वाद  को  बढ़ावा  देती  है  ।

 aq  में  अपने  औषध  उद्योग  के  विक्रांस  के  art  कुछ  सुझाव  चाहता g  राज्य

 व्यापार  निगम्‌
 और  आई०

 -
 sla

 ae एल  ्

 माध्यम  से  ara  वाला
 त  कच्चा

 साठ  a

 और  मध्यम  क्षेत्र  के  उद्योगों  पय |  लि  दी  दि  मात्रा  में
 और  उचित  मूल्य  : oe  दिया  जाना  चाहिए -4
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 श्री  के०  एस०

 छोटी  फर्मों  के  लिये  उनके  वास्तविक  aaa  लाइसेंसो ंके
 आधार  पर  उनका  50  प्रतिਂ

 शत  कोटा  पृष्ठांकित  किया  उतना  चाहिय

 गये
 ~

 faq  जाने फर्मों  को  कानूनी  आधार  के  बिना  fea  अनुमति  पत्र  रह

 चाहिएं  ।

 विदेशी  फर्मों  के  सभी  प्रस्तावों  को  उन्हें  लाइसेंस  देने  अथवा  करने  की

 मति  देने  से  ga  विज्ञापित  फिया  जाना  चाहिए

 सभी  areaa  निर्माताओं  को  5  अनिव्गर्य  faata  से  मुक्त  किया  जाना  चाहिये

 ताकि  आयात  लाइसेंस  के  मामले  में  उन्हें  दंडित  न  किया  जा  सक े।

 भौषधियां  हो  जाने  के  कारण  भारतीय  फर्मों  की  बेकार  पड़ी  सक्षमता  का  नई

 औषधियों  के  उत्पादन  में  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 डा०  कलास  :  में  इस  मंत्रालय की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  ad  1973-74  के  प्रतिवेदन  में  यह  नहीं  बताया  गया  कि  हमारे  क

 कच्च  तेल  की  अआवध्यकता  को  किस  प्रकार  पूरा  किया  जायगा  |

 श्री  बसन्त  साठे  पीठासीन  हुए  |

 |  SHRI
 VASANT

 SATHE  in  the  chair  |

 हमारा  लक्ष्य  ade  aren-fa cay  प्राप्त  करने  का  रहा  है  ।  परन्तु  उक्त  प्रतिवेदन

 में  इस  लक्ष्य  को  प्राप्ति  हेतु  उपायों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हैं  |

 कई  ad  तक  विचार  करने  के  बाद  हमने  awe’  नामक  तैरता  हुआ  wear

 खरीदने  का  निर्णय  हेम  इस  प्रकार  का  एक  दुसरा  प्लेटफामं  क्यों  नहीं  खरीदते  जबकि

 सर्वेक्षण से  पता  चला है  कि  समद्र  में  तेल  का  भण्डार

 प्रतिवेदन  से  पता  चलता है  कि  विशेषज्ञों  को  सहायता  से  तेल  की  खुदाई  के  लिये

 ua  aaa  तकनीकों  आर्थिक  योजना  बनाई  गई  थो  ।  सभा  को  बताया  जाना  चाहिये  कि

 उंस
 योजना

 का  FAT  हुआ ?

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  बिटुमेन  विपणन  निगम  को  को  जायेगी

 मेरा  अनुभव  है  कि  ड्रम  मिलन ेमें  कठिनाई  होती  है  और  यदि  ड्रम  मिल  जाते  हैं  तो  परिवहन

 की  कठिनाई  होती  है  ।  एक  सुझाव  feat  गया  था  कि  sal  के  बजाय  हम  उसरत

 बड़ी  मात्रा  में  परिवहन  करें  ।  ड्रमों  क  निर्माण  के  लिये  विशेष  प्रदर  को  इस्पात  आयात

 करने  पर  10  करोड़  रुपय  c qa  हो  रहे  यह  10  करोड़  रुपये  की  कोमती  विदेशी  मुद्रा
 बेकार

 जा  रही  है  क्योंकि  उपयोग  के  बाद  ड्रमों  को  काट  दिया  जाता  है  ।

 are  डी०  पी०  एल०  विटामिन  वो  2;  निमोटिर्न साइड  जेसे

 आधारभूत  लवणों  का  निर्माण  करता  है  आई०  slo  पी०  एल०  ये  औषधियां  एकाधिकार
 aaa  fantorsr  गुहों  को  1966  1967  में  निर्धारित  fea  गये  मूल्यों पर  बेचता
 ये  गह : 400  गुना  या  इससे  अधिक  लाभ  कमाते हू  ।  आई०  डॉ०  पी०  एल०  को  प्रतिवर्ष ्
 करोड़ो  रुपये  ह  रहों  और  फिर  भें  पता  नहीं  मंत्रालय  इस  मामलें  में  क्यों
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 उदासोन  avd  माल  के  मूल्य  दात  प्रति  दात  बढ़  गये  फिर  ओई०  डॉ०  To

 एल०  के  आधारभूत  लवणों  के  मुल्य  वही  ि ह्  इनके  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  इन  पर  लाभ

 कमाने  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  पता  चले  कि  सरकारी  क्षेत्र  aver  काम  कर

 | रहा है

 ऋषिकेश  स्थित  एंटीबायोटिक  औषधियां  बनाने  वालें  कारखाने  को  कांच  की  anal

 जलेटिन  के  कपसूलों  की  जरूरत  पड़ती  केबल  बिड़ला  बन्धुओं  द्वारा  बनाये

 जात  है  ।  यदि  वे  इनके  बनाने  में  विलम्ब  कर  तो  ऋषिकेश  के  उत्पादन  को  बेचा  नहीं

 जा  सकता ।  मेरा  सुझाव  है  कि  कुछ  यव  इंजीनियरीं  और  उद्यमियों  को  और

 नक कपसुल  बनाने  का  काम  सौंपा  जाये  वहीं  कपसुल  बनायें  और  उन्हें  प्रोत्साहन  दिया

 जा  सके  |

 अगस्त  1968  में  रेलवे  लेखा  सेवा  के  एक  अधिकारी  को  नियुक्ति  ल्यबं ब  इंडिया  में
 वित्त

 fazer  के  पद  पर  क  1972  में  उसकी  नियुक्ति  भारतोय  तेल  निगम  में

 ऊंचे  वेतन  वाले  पद  पर  की  उस  अधिकारी  ने  रेलव  चिकित्सा  नियमों  के  लिए  अपना

 विकल्प  परन्तु  उसने  अपनी  पत्नी  के  इलाज  के  लिये  wag  इंडिया  से  गलत  तरीक

 से  हजारों  रुपये  age  किये  ।  उसने  महंगाई  भत्ता  और  यात्रा  भत्ता  भ  वसूल  किया

 उसका  बेतन  3000  रुपये  प्रतिमास  था ।  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  की  जांच  करनी

 चाहिये  |

 ल्य्बं ध्  इंडिया  और  argo  Mo  सो ०  के  उत्पादों  को  खुले  रूप  से  बेचा  जाता  फिर
 इसे  आसानी  से भी  15,000  से  20,000  wa  तक  मनोर॑जन  के  रखे  गये

 समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 बड़ौदा  स्थित  इंडियन  Tala fraea  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  कार्य  नहीं  कर  रहा

 हैं  ।  पत्रों  महोदय  इसका  स्पष्ट  उत्तर  दें  |

 मंत्रो  महोदय  ने  उर्वरकों  के  उत्पादन  के  लिये  बहुत  बड़ा  कायंक्रम  तेयार  किया  है  ।

 वह  एसा  प्रबन्ध  करें  कि  देश  में  आसानी  से  मिल  सके  शौर  खाद्यान्नों  का  उत्पादन

 कम  न  हो  ।

 पेट्रोल  का  मूल्य  उसके  उपयोग  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  बढ़ाया  गया  था  ।  यह  बताया

 जाये  फि  मुल्य  बढ़ाने  से  पहले  और  बाद  में  qa  का  कितना  उपयोग  था  |

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  The  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  is
 responsible  for  the  production  of  drugs  which  are  necessary  to  protect  the  lives  of
 the  people.  This  is  a  laudable  object  but  food  is  necessary  for  life.  It  seems  that  the
 Ministry  is  not  interested  in  growing  more  food  as  there  is  shortage  of  fertilizers.  if
 the  farmers  have  to  purchase  fertilizers  at  black-market  prices,  how  can  they  sell

 foodgrains  at  the  fixed  prices?

 The  people  in  rural  areas  do  not  get  kerosene  for  the  purpose  of  lighting  their
 huts.  All  the  facilities  are  given  to  the  urban  people.  In  the  urban  areas,  for  cook-

 ing  purpose,  people  can  use  kerosene  oil  or  gas  or  even  electricity  but  in  rural
 areas  kerosene  oil  is  not  available  even  for  lighting  a  hut.

 The  hon.  Minister  comes  from  a  state  where  kerosene  oil  is  available  in
 abundance  and  we  had  hoped  that  he  would  see  to  it  that  it  becomes  available  in
 other  states  also  but,  in  fact,  during  his  term  we  are  getting  less  kerosene  oil.

 So  far  as  fertilizers  are  concerned  the  farmers  are  complaining  that  due  to  its
 non-availability,  the  production  of  food  grains  is  going  down.  We  are  spending  a
 lot  of  money  on  the  import  of  oil  and  foodgrains.  If  we  spend  some  foreign
 exchange  on  the  import  of  fertilizers,  there  would  be  no  need  to  import  foodgrains.
 The  hon.  Minister  may  please  consider  this  matter  seriously.
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 So  many  drug  manufacturing  units  have  beer  set  up  dufing  ‘the  last  10-12  years
 -but:  still  we,-are  not  self-sufficient  ia-  the  production  of.  any  item.-  No  doubt,-there  has
 been  increase  in  the  population  but  we  are  not  in  fact  utilizing  the  production  capa-
 city  in  full.

 There  should  be  some  code  of  conduct  for  the  Officers  in  the  Ministry.  If  a
 small  officer is  responsible,-hé  should  be  punished.  But  if  the  Head  of
 sis  corrupt,  he.  should  be.  dismissed.  But  sincere.  and  loyal  offigers  must  be  given  full

 protection  otherwise  they  would  be  disheartened.

 The  Barauni  Fertilizer.  Factory  was  .set  up  ‘long  ago,  but’  production  has  .not
 started  there  as  yet.  Sindri  factory  has  been  running  in  loss  continuously. .  If  the
 machinery  of  that  factory  has  become  outdated,  that  should  be  replaced,  remodel-

 ling  alone  would  not  do.

 There.  is  .an  old  refinery  at  Barauni.  Its  production  capacity  has  .been  increased
 to  4  million  tonnes.  But  the  actual  production  is  only  2-4  million  tonnes.  What  is  the
 reason  for  this  shortfall ?

 An  assurance  was  given  that  a  petrochemical  plant  would  be  set  up  in  Bihar,
 but  it  has  not  come  up  as  yet.  It  is  not  understood  as  to  why  Bihar  is  not  getting
 adequate  supplies  of  oil  and  diesel::  Whatever  quota  is  due  to  the  state  on  the  basis  of

 population  must  be  given  to  it.

 Shri  Hukam  -Chand  Kachwai  (Morena).:  I  oppose  the  demands  of -  grants  of  this

 Ministry.  Now-a-days,,  oil,  petroleum,  diesel,  fertilizers  and  drugs  have  become  essen-

 ties.
 tial  itenis  of  life.  But,  unfortunately,  we  are  facing  acute  shortage  of  these  commodi-

 As  regards  kerosene  oiJ,-  it  is  not  available  to  the  people.  at  fair  price  but  if  one
 is  prepared  to  pay  can  get  it  in  any  quantity.  Then,  now  can  it  be  paid  that
 the  commodity  is  in  short  supply?  The  main  trouble  is  with  the  distribution  system.
 It  is  high  time  that  the  distribution  system  is  improved  so  that  rural  people  may  get

 supplies.
 The  distribution  systémm  of  petrol  and  diesel  should  also  be  improved.
 Due  to  increase  in  price  of  crude  by  the  oil  producing  countries,  the  price  of

 petrol  has  increased  so  much  that  taxi  fares  have  gone  very  high  and  the  use  of
 taxis  has  become  prohibitive  from  the  middle  class  people.  Government  should
 re-consider  the  petrol  prices:

 In  the  sphere  of  distribution  of  kerosene  oil,  some  quota  should  be  fixed  for

 scheduled  caste  people,  as  it  would  provide  employment  to  some  of  them.

 The  manufacture  of  fair  drugs  is  on  the  increase.  The  Government  should
 take  some  concrete  steps  to  put  an  end  to  this  evil.

 The  distribution  of  fertilizers  is  not  being  done  properly  and  the  factories  are
 charging  more  than  fixed  price.  The  Government  should  take  over  the  distribution
 of  fertilizers.  It  should  be  ensured  that.  the  farmers  get  fertilizers  at  proper  time.  If
 adequate  supplies  of  fertilizers  and  diesel  oil  are  made  to  the  farmers  at.  fair  prices,
 they  can  produce  so  much  foodgrains  that  it  may  not  be  necessary  to  seek  help
 from  any  country.  It  is  also  necessary  that  farmers  get  remunerative  price  for  their
 produce.

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  (Dausar):  In  the  context  of  demands  for  grants  in
 respect  of  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals,  I  want  to  lay  stress  on  the  import- ance  of  fertilizers.

 The  installed  capacity  of  our  existi  ng  factories  is  not  being  fully  -utilised.  Tn view  of  steep  increase  in  oil  prices  and  depletin:
 steps  should  be  taken  to  ine  Teas

 g  foreign  exchange  reserves,  effective
 the  production  of  fertilisers  to  tide  over  its  present

 134



 27  (tar)  जाली  कार  परमिट  ate

 shortage  in  the  country.  It  iS  equally  essential  to  improve  the  machinery  of  distribu-

 tion  so  that  fertilisers  could.  be  made  available  to  the  farmers  in  time  and  in  adequate

 quantity  at  fair  prices.  The  Government  should  pool  the  entire  production  of  ferti-
 lizers  in  the  private  sector  and  distribute  it  through  its  own  agencies.

 There  is  a  great  deal  of  black  marketing  in  I  would  like  to  know  as.
 to  how  many  dealers  have  been  suspended  on  the  basis  of  complaints  received  by  Gov-
 ernment.  '  Fhe  dealership  of  dealers’as  indulge  in’  corrupt  practices  should  be
 terminated.

 There  is-.good  scope-for  increasing  the  production  of  fertilizers  in  Rajasthan
 because  zinc,  pyrite,  lignite,  rock  phosphate  and  other  raw  materials  are  available
 in  large  quantities  there.  But  in  spite  of  that  the  Government  is  very  reluctant
 to  set  up  fertilizer  factories  in  Rajasthan.  The  fertiliser  Corporation  of  India  has.
 not  yet  submitted  its  Teport  in  regard  to  establishing  factories  to  produce  complex
 fertilizers  ‘at  Udaipur  and  Saladipura,  though  the  project  was  envisaged  in  1969.
 It  appears  that  the  Government  is  not  acting  with  that  degree  of  urgency  which
 is  required.  It  is,  therefore,  suggested  that  steps  be  immediately  taken  to  set  up
 fertiliser  plant  at  Saladipura  in  Rajasthan:  during  the  current  plant  period

 ea  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 4  वां  घलिवदन

 संसदीय  कार्य  संत्री  ०  :  में  यंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हू

 जाली  कोर  परमीट  कांड *

 FORGED  CAR  PERMIT  CASE

 जालों
 asi

 देने  का  आरोफ  सरकार  ने श्री  ज्योतिर्मय  बसु

 बताया  हैं
 |  सरकार  ने  जनता  को  दो  में  ate  दिया है  ।  एक  aq  को  विशेषाधिकार

 भी प्राप्त  हूं  और  दुसरा  वर्ग  जन  साघारण  हैं  ।  साघारण  स्रोतों  के  होतें  हुए
 कठिनता  सें  ही  कार  प्राप्त  कर  पाता

 है
 । |  विशेषाधिकार  व्यक्ति

 के  लिये  कोई

 नियम  अथवा  विनियम
 नेहीं

 ऐसे  लोगों  को  बैंक  भी  are)  दें  देते  2

 कारों  वितरण  के  वर्तमान  नियम  1959  से  चले  आ  रहे  शासक  दल  के  लोग

 इनते
 लाभ  उठाकर  धन  कमा  रहे  ह  ।  एक  ही  बक  ने  कारों  को  aug  14  लाख

 रुपये  को  है  ।
 साधारण  वग  के  लोगों  के  लिये  ag  आवश्यक  fy  वे

 जमानत  के  तौर  पर  2000  स्पय  करायें  ।  विशेषाधिकार  प्राप्त  व्यक्ति  के  लिये  यह
 आवष्यक  नहीं  है  ।

 इस  समय  एव  नई
 कार

 पर  3000  रुफ्य  से  4000  रुपय  के  का  मनाफा  है  ।  यहं

 थदिः  काला  घन इसलिये  है  कि  सरकार  बढ़त  हुए  काल  घन  को  प्रोत्साहन  &  रही  है

 न  हो  तो  कारों  पर  इतना  अधिक  मुनाफा  होता  और  चोर  बाजारों  कम

 प

 जाती  |

 प्रे  तिवष 1971  में  25657  और
 1972 में

 25757  कारों  का  उत्पादन
 दो  प्रतिशत  अर्थात द  500  कारें  चोर

 बाजार
 में  fazay

 x
 az  को  चर्चा

 *Half-an-hour  diseussion
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 car  permit  case

 ज्योतिमेय

 ये  लोग  इस  लिये  सम्पन्न  हो  रहे  ह  कि  सरकार  कोई  राष्ट्रीय  समेकित  परिवहन  नीति

 नहीं  बनाती  ।  कुछ  अत्यन्त
 |

 व्यक्तियों  को  आव््यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  ही

 सरकार  ने  प्राथमिकताएं  निर्घारित  की  है  ।  मोटार  कारों  का  उनकी  लाइसेंस-शुदा  क्षमता

 से  अधिक  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  अन्य  निर्माताओं  की  तरह  सब  मोटार  गाडी  उत्पादक

 अपनो  लाइसेंस-दुदा  क्षमता  से  अघिक  उत्पादन  कर  रहे  है  शर  उनके  ये  उत्पादन  सीधा

 चोर  बादार  में  ५  रहे  है

 2,10,000  स्कूटरों  की  मांग  है  और  1,12,000  स्कूटरों  का  उत्पादन  होता  है

 यह  इसलिए  हो  रहा  है  fe  चोर-बाजारी  के  अधिक  अवसर  मिल  सके  ।

 बताया  गया  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  में  एक  भूतपूर्व  मंत्रो  और  adam  सदन  में  एक  कांग्रेसी
 मय श्री  के०  बी०  एल  qa  ने  एक  परमिट  से  दो  fare  कारें  खरोदी  है  |

 जानना  चाइता  हूं  कि  एसा  कसे  सम्भव  gar?

 चोर-बाजारी  करने  वाले  सरकार  के  प्रश्न  से  ही  avd  कर  रहे  हैं  और  फल-फूल  रहें

 ह  ।  यह  नियम  किस  प्रकार  बनाये  गय  एक  व्यक्ति  अनेक  कारें  बुक  करवा  सकता

 इस  पर  कोई  प्रतिबन्घन  नहीं  है  ।  परस्तु एक  साधारण  व्यक्ति  एसा  करने  का  साहस  नहीं

 कर  सकता  क्योंकि  कार  कराने  के  लिये वह  हजारों  रुपये  का  भुगतान  नहीं  कर  सकता  |

 हाल  ही  में  लखनऊ  में  एक  डीलर  100  नयो  जोपें  बेची  हैं  जिनका  सत्ताधारी  दल

 ने  प्रत्येक  जीप  के  लिये  6000  रुपये  दे  कर  हाल  के  चुनावों  में  प्रयोग
 किया

 था  ।  यहे

 सब  कुछ  सरकार  की  सांठ-गांठ  से  चल  रहा

 1971  के  चुनावों  में  भी  लगभग  700  जोपों  का  घोटाला  हुआ  था  जो  रक्षा  कोट

 में  से  सत्ताघारी  दल  को  दो  गई  थो  ।  टि  न्यू  इंडिया  के  अध्यक्ष  ने  रातों  रात

 एक  किराया-खरीद  कंपनो  की  स्थापना  की  और  उन्हें  जोपें  दी  बाद  में  ये  जीपें

 चोर  बार  में  बिकने  के  लिए  चली  उन्होंने  एक  sea  के  उत्तर  में  चोर  बाजारीयों
 के  नाम  नहीं  बताए  हू  क्योंकि  इससे  कुछ  अति  विशिष्ट  की  हानि

 बहुत  सी  कारें  उन  व्यक्तियों  के  नाम  आबंटित  की  गई  है  जो  अस्तित्व  में  हो

 नहीं  28  फरवरी  के  wea  1242  के  BAZ  अस्पष्ट  उत्तर  दिया

 गया  हम  उन  अपराधियों  के  नाम  जानना  हूं  जो  इस  जालसाजी  में  अन्तग्रेस्त

 Bl  सरकार  उनकों  बचाने  का  प्रयत्त  कर  रही  है  |

 विदेशी  कारों  का  आयात  भी  एक  गंभोर  मामला  अनेक  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  ने

 एसी  att  को  खरीदा  है  ।  मंत्री  सहोदय  बताएं  fs  वे  किस  के  वाहनों  के  निर्माण

 को  प्राथमिकता  देना  चाहते  gi  क्या  यह  छोटो  कार  होगी  या  मारुति  are  होगी  अथवा

 सावे :.निक  वाहन  होगा ?  मारुति  कार  at  वितरक  बनने  के  लिए  लाख  रुपया  मांगा
 जा  रही  जो  यह  तोन  लाख  रुपया  देगा  उसके  पस  fara  ही  काला  घन  होगा  और

 वह  यह  पैसा  उस  कार  को  चोर  बाजार  में  बेचकर  कमायेगा  ।  इसका  मतलब  ae  है  कि
 आप  घन  को  प्रोत्साहन दे  रहे  है  में  इन  प्रब्नों  का

 निष्चित
 उत्तर  चाहता  हूं  ।

 श्री  एस०  Wao  बनर्जी  :  में  चाहता  हूं  उच्चतम  न्यायालय

 के  इस  निर्णय के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  लया  गया  है  कि  कार  के  मूल्य  का  प्रत्येक
 Be  महीने  बद  पुनरीक्षण  किया  जायगा ?  कार  के  निर्माता  इसका  लाभ  उठो  र

 हे  हैं
 ।  दूसरे

 क्या  सरकार  ने  कारों  का  निर्माण  करने  वाले  कारखानों  को  अपने  नियंत्रण  में  लने  वा

 फंसला  कर  लिया  दिल्लो  में  कारों  की  जालसाजी  चल  रही  है  चाहे  वे  यहां  बनी
 कार  हूं  अथवा  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वेचो  जानो  वाली  कारें  कया  कारों  के  स्थानपर
 साव॑घ.निक  वाहनों  के  निर्माण  पर  अधिक  ध्यान  देने  के  वारे  निर्णय  किया  गणा
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 मे  उन  संसद  सदस्यों  और  मंत्रियों  के  नाम  जानना  चहता  हूं  जिन्होंने  कारें  खरीदी  है  परन्तु
 उनका  उपयोग  नहीं  कर  रहे  र... हू

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  The  number  of  false  permits  has  increased  due
 to  shortage  of  cars.  This  has  resulted  in  the  enhancement  of  car  prices  and  it  is

 being  sold  in  blackmarket.  The  genuine  customers  cannot  get  vehicles  whereas  black
 marketeers  cam  purchase  them  with  the  help  of  black  money.  Although  the  quality  of
 Ambassdor  car  has  deteriorated,  its  price  is  increasing.  What  action  has  been  taken

 by  the  Government  in  this  respect?  We  want.  to  know  the  names  of  persons  who  are
 involved  in  the  false  permit  racket  and  what  action  is  being  taken  against  them.

 Taking  into  consideration  the  malpractices  going  on  in  the  sale  of  cars,  the  solution

 tion?
 lies  in  the  nationalization  of  this  industry.  Will  the  Government  make  in  this  direc-

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena):  May  I  know  whether  due  to  the  short-

 age  of  cars  in  comparison  with  the  demand,  the  distribution  system  has  broken  down
 and  it  has  resulted  in  the  malpractices?  How  many  cases  of  malpractices  have  been

 reported  to  him?  Does  he  intend  to  bring  a  change  in  the  distribution  system?  In
 view  of  the  increase  in  the  production  of  cars,  will  licences  to  manufacture  cars  in
 the  private  sector  be  issued?  If  the  people  working  abroad  intend,  to  bring  old  cars  in
 India,  will  they  be  permitted  to  do  so?  How  many  persons  have  been  given  agency
 for  sale  of  Maruti  cars  and  how  much  amount  they  have  deposited  and  when  the
 car  will  come  out  for  sale?

 ara  उद्योग  मंत्री  gto  go  :  ai  बसु  का  यह  कहना  सही  हैकि  दारों

 की  मांग  इसके  उत्पादन  से  अधिक  है  तथा  वारों  और  स्कूटरों  को  प्रतोक्षा  सुचो  लम्बी

 उनका  यह  कहना  भी  ठोक  है  fs  कार  केवल  कुछ  खास  व्यर्क्तियों  के  लिए  हो  है  तथा

 इसको  कमो  के  कारण  कारों  को  चोरबाजार  में  बेचा  जा  रहा  इन  सब  का  समाधा

 उन्होंने  नियंत्रण  बताया  है  |  उनके  अनुसार  नियंत्रणव्यवस्था  का  भो  दुरूपयोग  किया  गया है

 प्रबंघकों  को  2  a fersreat  कारों  का  जो  कोटा  सिलता  उसे  समाप्त  करके  डाक्टरों

 तथा  नसों  के  लिए  ag  कोटा  रखा  गया  है  ।  वे  अपनो  लाइसेंसशुदा  क्षमता  &  अघिक
 कारों  का  निर्माण  नहीं  कर  रहे  div  जितनो  कारों  का  निर्माण  करते  हैं  उनका  fear
 रखा  जता  है  |

 श्री  ज्योतिमंय
 :  क्या  उन  को  पता  हैकि  स्कूटरों  का  निर्माण  लाइसेंसशदा  क्षमता

 से  अधिक  हो  रहा  हे  ?

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  उन्हं  अपनो  क्षमता  से  25  प्रतिशत  अधिक  निर्माण  करने  को

 अनुमति  दी  गई  ( araqeate )  यह  सच  है  कि  स्कूटरों  के  लिए  भी  प्रतीक्षा  सुच  लम्बी

 पहल  प्रीमियर  प्रेसीडेण्ट  तथा  हिदुस्तान  कारें  उंचे  मूल्य  पर  बिकतो  थी  परन्तु  अब  उनका

 मलय  कम  हो  गया  है  ।  जिस  किस्म  की  कारें  बनती  ह  उस
 से  में  संतुष्ट  नहीं  हूं  परन्तु

 इस

 बारे  में  में  अधिक
 चिन्तित  नहों  यदि  कारें  alae  चलती  ह  तथा  उनके  इंजन  सहो  काम

 ः
 क करत  हैं  तो  यहो  पर्याप्त  कारों  को  अच्छो  किस्म  की  ओर  हमारा  sata  अधिक

 हदुस्तान  कार  निर्माताओं  ने  इंजन  बंदलने  का  प्रस्ताव  था  जिस  लगभग  10

 करोड  रुपया  खर्चें  आयेगा  परन्तु  हमने  इसको  अस्वीकार  कर  दिया  ।  में  किसी  भी

 दबाव  से  अपनो  नोति  नहीं  बनाता  gi  म  नोति  राष्ट्रीय  होत  को  ध्यान  में  रखकर  बनाता

 हू  ।  कार  चाहे  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  बने  या  सकार  क्षेत्र  किसो  ने  तो  उसका  प्रयोग

 करना  हो  है  ।  यदि  कारों  का  प्रयोग  समाज  को  विभिन्न  वर्गों  में  बांटना  है  तो  इस  बारे

 में  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  g  ।  यदि  हेम  एक  हो  किस्म  को  एकही  डिजाइन  की  तथा

 r)  संख्या  में  कारें  बनात  तो  इनके  मल्यों ्»  में  कमो  को  जा  ana  ali  परन्तु  फिर  भ

 वाहे  कार  बनाने  वाले  तीनों  कारखानों  को  कारों  का  मूल्य  संतोषजनक  नहीं  है  फिर  भो
 aaayr  है  कि  प्रीमियर  को  इस  ag  इंडोनेशिया  से  2,000  कारों  के  निर्यात  का  क्रयादेश
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 नकार लर  नन  >

 mi  में  इस  बात  पर  प्रसन्न  होना  चा च  हिए  |  amin  के  TIS TAT  के
 अभी  नहीं  लिया  जा  रहा  हैं  अभी  हम  कार  को  क्वालिटी  में  gare  करने  11.0

 और  ere  प्रक्रिया  में  भी  सुधार  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 जिन  सदस्यों  ने  भी  भाषण
 दिया  उन्होंने  संसद  सदस्यों  द्वारा  इस  विशेष  सुविध

 >  दुरुपयोग  किये  जाने  का  उल्लेख  किया
 है

 ।  अगर  मैने  यह  बात  कही

 रे  विरुद्ध  तिशेष/धिका९र  के  मामले  sag  अजात  ।  इन  विनियमों  कर  उल्लंघन  करने  के  बा

 मे  fa  सदस्यों
 के

 नामों  का  उल्लेख  किया  गथा  उनके  विरूद्ध  हम  कार्यवाही  कर  ह
 द  |  (sqzare )  मेंने  मन्त्ालय  का  का्षाभार  संभलने  के  बाद  अध्यक्ष  महोदय  बराबर  इस

 ह  बात  का  अतरोध  किया  है  कि  संसद  सदस्यों  को  कार  स्कूटर  का  ऑबंटन  करने  का

 वहू  स्वयं  संभालें  |  अब  जो  व्यवस्था  की  गई  उससे  हम  प्रसन्न  है  ।

 ह  प्यवस्था  अष्यक्ष  महोदय  के  अधीन  अगर  मेरा  मन्त्रालय  ae  टिप्पणी  कर्ता  है
 ह

 क  सदस्य  ने  एक  साल  पहले  कार  लो  तो
 डुबारा

 कार  नहीं  ले  सकता  |

 ीं  चाहता  कि  संसद  सदस्यों  के  विरुद्ध  आरोप  लगाय  जांय  और  इस  सदन  की

 कम  हो  ae  बात  भी  मे  स्पष्ट  कर  देता  चाहता  हूं  कि  सदस्य  की  faprfcr

 भी  व्यक्ति  कार  या  स्कटर  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।

 नियमानुसार  परमिट  प्रप्त  करने  के  दो  साल  के  अन्दर
 कार

 का  हस्तान्तरण  नहीं

 ग न  सकता  ।  कुछ  व्यक्ति
 अपने  नाम  में  रजिस्ट्रेशन  रखते  हँ  और  अन्य  व्यक्तियों  को  कार

 इस  शबका
 उपयोग  करने

 देते  ह  परन्तु  एसे  लोगों  की  aear  बहुत  कम
 है

 ।

 उत्तर  है  बडे  ् पमाने  पर  उत्भादन  करना  वष  1980  तक  स्कूटरों  का  उत्पादन .  car
 र  लाख  स्कूटरों  तक  पहुंच  जायगा

 क  स
 दं  हुन कच्च  सात  को  Shy  से  वद्धि  के  aera  जन

 जून  के  महीने  में
 मूल्यों  में  संशोधन  करना  पड़ता  निर्माताओं  की  यहं  शिकायत  ‘

 कि  लागत  tai  दारा
 सिफारिश  की  गई  कीमत  देने  के  हम  अनिच्छक  हैं  ।  व्यक्तिंग

 स्  से  मं  इस  बात  का  समयक  हूं  कि  इस  प्रकार  की  नियंत्रण  न्यवस्था  होनी  ही  नहीं  चाहि

 a कारों  के  आबंटन  के  मामले  में  कुछ  श्रेणी  के
 लोगों

 को  विशेषाधिकार  प्राप्त  है

 लोगों  FY  4,000  रु०  जमा  करने  पड़ते  मेरे  विचार  में  कुछ  विशेष

 के  लोगो  को  कारों  ar  बिना  पारी  के  आवंटन  करना  उचित  नहीं

 ड देश  को

 दह

 व्यवस्था  को  सुदृढ  करने  के  प्रश्न  पर  afar  ध्यान

 पिछले  ray चाहिए ए  और  अधिक  स  रुपा  में  वाणिज्यिक  वादनों  का  उत्पादन  करना  चाहिए

 मने  यहे  fasta  faut  कि  47,000  या  48000  कारों  के  कुल  उत्पादन  में  से  5  प्रतिः

 {
 के  बजाय  15.0  %  कारों  faa)  के  रूप  में  चलाने  के  fag  आवंटित  किया  ना

 चाहिए  ह्म  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हैं  कि  ट्क्सी  wast  के  fer

 १तकल ५  प्रभाव  पडे  ।

 म
 बेरोजगार  शिक्षित  युवकों  HT  चालक  के  रूप  में  काम  देने  की  हमारी  थ

 4.0
 परन्तु  उन्हे  भारी  ब्याज  अदा  करना  पड़ता  है  और  पेट्रोल  की  कीमत  में  भी  अर्त्या  धक

 ठ
 द्ध

 हुई  हम  वाणिज्यिक  वाहनों  के  निर्माताओं  पर  इसे
 बाते  के  लिए  भी

 :
 जोर

 बे
 हूँ  कि  a  अधिक  संख्या  में  बसों  का  निर्माण  करें  जिससे  राज्य  सडक  पस्विहन

 मांग  पुरी  की  at  सके

 नाली  परमिट  जारी  किये  जाने  का  मामला  भी  उठाया  गया  |  मेरा  मनत  पुरे

 साल 3  20,000  कारों  और  स्कटरों  का  आर्वटन  करता  faarae,  1973  से  दिसम्बर

 1973 के  बीच  तीस
 जाली

 परमिटों  का
 म॑
 tact  सामने  आया  और  इसमें  ome

 भादमियों

 का  हाथ  बता  PAP  ध
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 =  tani  जाली  कार  परमि  कांड

 स्योतिमंय  aq  हाबंर  इन  व्यक्तियों  व  जों  चचार

 री  करके  देश  की  ad  व्यवस्था  को  क्षति  पहुचा  रहे  है

 पुलिस  15  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  आरोप  पत्न  तय्यार  कर  है श्री  ठी०  ए०  पाई :
 उनके  हस्ताक्षरों  की  भी  जाच  की  जा  है  । |  (aaa  )  we

 अध्यक्ष  महोदय :  हस्ताक्षरों  की  जांच  किये  बिना  नामों  को  नहीं  बताया जा  सकता  ।

 श्री  टी  ०  ए०  Ss  उन  पन्द्रह  व्यक्तियों  में  दो  व्यक्ति  मेरे  मंत्रालय  उच्च  श्रेणी

 लपिक  है  ।  यह  बताया  war  है  कि  उन्होंने  के  फाम  सप्लाई  क्य  ।  आठ  ब्यक्ति

 वितरकों  से  सम्बन्धित  है  और  पांच  आदमी  सेल्समैन  या  वितरक  से  सम्बद्ध  है

 श्री  ज्योतिर्मय  ag  :  वितरकों  के  नाम  बताये  sia

 श्री  Zo  Yo  पाई  मे  वितरकों
 के  नामों  का  उल्लेख  करके  मामले

 को  औंर  दुसह

 नहीं  बताना  चाहता  ।  में  उन्हें  अकेले  में  नाम  बता  सकता  हूं

 35  कारों  में  से  33
 कारों

 की  डिलीवरी  हो  चुकी  थी  ।  33  कारों  को  स्यायालय

 के  माध्यम से  पुलिस  ने  अपने  कब्जे  में  कर  लिया  ari  उन
 33

 कारों  को  इस  आ  त्ासेन  |
 र ५

 as

 वापस  दे  fear  गया  हैं  fe  आवश्यकता  होने  पर  वे  कारों  को
 उपस्थित

 क

 सरकारी  कमंचारी जिन्होंने  कारें  खरोदी  उन्होंने  भी  अपराध  किया  है  ।  इनमें  छः

 a  एसे  सरकारी  कमचारी  ह  ही  नहं  |  अन्यथा  उनके  विरूद्ध  कायंवाही  की  जाती  |

 व
 नाम

 नकली  थे  ।  हमारे  मन्त्रालय  ने  ही  इस  बारे
 में

 शिकायत  की  थी  इसलिए  हम

 चाहते  है  कि  इस  प्रकार  की  घतना  की  पुनशवृत्ति  न

 हमने
 alder  के  नियमों  में

 भी
 परिवतंन  किया  है  ॥  जब  परमिट  जारी  किया  जाता

 तो  एक  परमिट  निर्माता  को  भेजा  जाता  था  और  ! wa Sany  दुसरी  ग्राहक  क

 मेजी  जाती  at  |  निर्माता  ग्राइक  से  va  द्वारा  gear  m  कि  किसे  प्रकार  की  का

 और  कि  fawar  के  माध्यम  से  चाहिए  ।  कार  तब  तक  आवटित  नहीं  '  कीਂ  जाती

 थी  जब  तक  निर्माता  का  पत्र  कार  विक्रेता  को  नहीं  मिल॑  इस  मामले  में
 ए

 faz  दिखाकर  हो  कारों  का  आवंटन  कर  दिया  गया  ।  आवंटन  प्रक्रिया
 को

 अधिक  सु
 कर  दिया  गया  है  ताकि  इसे  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  a  होने  पाय े।

 मारुति  कार  के  बारे  में  भी  प्रशन  उठाये  गये  ।  यह  जोर
 दिया  जाता  रहा  है  कि

 इसका  परीक्षण  किया  जाय  ।  मारुति  कार  की  परीक्षण  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।

 जब  आशय
 पत्र

 को  अन्दर जारी  किया  तब  यह  कहा  गया  था  छः  naa  दे
 कार  का  नमुना  तयार  कर  दिया  जायगा  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  की  रेनाल्ट  कम्पनी  के
 साथ  जो  सहयोग  करार  किया

 जगा
 पि

 रहा  उसका
 क्या  हुआ  ?  परियोजना  का  प्रारूप  तयार  करने  के  लिए  15  लाख  रुपये

 ga  किये  गये  थे  |

 सभापति  महोदय  :  यह  अच्छा  ही  है  कि  हम  विदेशी के
 साथ  ि

 प-करर न  कर

 श्री  स्योतिसंय  बस  :  प्रधान  मन्त्री  के  पु  का  मामला
 होने

 के  कारण  इस  मामले  में  आगे

 यिंवाही  नहीं  की  गई ।

 श्री  टी०  Yo  पाई
 :

 ग्यारह  व्यक्तियों  को  आश

 के  मामलों  में  उनका  '  नवीकरण  कूर  fear  gars
 ears

 गये  चार  व्यक्तियों

 नमने  कार  परीक्षण  पर

 में  निमित

 उतरी  है  ।  यह  10,000  किलोमिटर  ई  जा
 चकी  है  ।  यह  भारत  stad  सभी  कारों  से  संस्ती  होगी  ।

 139



 Fo  ar  permit  case  Chi:
 i

 :
 (Saka)

 water  :  दसका  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब  तक  शुरू  हो  जाय
 गा

 1

 घी  ato  go  पाई
 :  औद्योगिक  लाइसेन्स  के  बारे  में  कायंवाही  की  जा  रही

 सभापति  महोदय
 :  प्रघन  मंत्री  के  ga  को  प्रघान  मंत्री  का  ga  होने  के  कारण

 पहित  न  किया  जाय  और  सस्ती  अच्छो  कार  संडक  पर  शीघ्र  आनों  चाहिए  ।...
 ह

 थो  अटल  बिहारी  याजपई  भापकों  मन्वी  महोदय  से  श्न  पूछने  का

 अधिकार
 नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय :  मुझे  प्रश्न  पूछने  ओर  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  है  ।

 ह
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेई  :  यह  आपत्तिजनक  बात  है  ।  अगर  आपकों  a  में  भाग

 नेना
 तो  सभापति  की  कुर्सी  छोडकर  सदन  में  आइए  |

 समापति  महोदय :  में  नियमानुसार  कायंवाही  कर  रहा  में  eq fier wy  चाहता

 बात श्री  ज्योतिमंय बस  :  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  a  कि  क्या  उन्हे

 को
 जानकारी  है  कि  मारुति  को  उसके  उत्पादन  के  लिए  feetreqe efary  लेने  लाख

 नकद  लेखा  बाटय  धन  के  रुप  में  feat  जा  रही  है  ।  वे  कई  गुना  घ  करेंगे  |

 age  कोई  व्यक्ति  किसी  प्रकार  के  उद्यम  को  लगाने  के  लिये  उपयुक्त  में  उसके
 न्या

 नहीं  g  परन्तु  एक  कम्युनिस्ट  होने  के  नाते  20  करोड  रु०  की  पूंजी
 ताले  कारखाने

 ग  प्राइवेट  क्षेत्र  में  में  विरोध  करता  हूं
 द  थ

 सभापति  महोदय  आप  अपना  प्रश्न  qfoq  |

 श्री  ज़्योतिमंय बसु  :  क्या
 मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी

 ह  fe a
 तीन

 रुपये  इकट्ठ  ह  रहे है

 विरोधी  पार्टियों  के  सदस्यों  से  इस  प्रकार
 ह

 sty  Zo  ए०  ar  :  सुनन  को

 तत  रहत  परन्तु  मेरे  मन्त्रालय  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  तही  डीलर हें ने
 डोलर  शिप  दो  और  पैसा  इकट्ठा  किया  आदि  आदि  1

 द
 aqy  ज्योतिर्मय  बसु :  अपकी  संयुक्त  जिम्मेदारी  है

 ।  थ

 a  टी ०  ए०  पाई  :  जहां  तक  संयुक्त  जिम्मेदारी  का  प्रश्न  मैं  इससे  पुकार

 a  ता  डीलर  ने  सफेद  धन  दिया है  या  काला  धन  ।  इसकी  जांच  करना  at  f  न्

 कर-विभाग  का  ary

 भ  a  बेढ़।कर थोड़ी  सौ  पूंजो  और  लगाकर  प्रोमियर  प्रेजीडेन्ट  के  उत्पदान  को  14,000

 1  3,000  करने  का  प्रयास  faa  जा  रद्दा  हैं  ।  इससे  कारों  की  मांग  के  दबाव  मी

 | f  और  इस  कार  निर्यात  करना  भी  सम्भव  हो  सकेगा  यहं  कार  इटली  कं  qe
 ब

 जापान  की  टोयोटा  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  सकती  अगर  अन्य  देशों  में  इसकी आ र

 मांग  बढ़ती
 तो  वह  हमारे  उत्पादन  के  बारे  में  प्रतिकूल  टिप्पणी  नहीं  करेंगे

 रह  बजे  तक

 क

 तत्पद्चात्‌ ल॑  सभा

 18  1974/ 28  eae  (ne)  के

 क

 y  ll  Eleven  of  the  c  k The  Lok
 Sabha  then

 djourn
 Chaitra  28,  1896  (Saka) COC  ursday,

 April  18,
 1974/

 ae  oe  क
 क
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